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 लोक-पता  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-पता

 LOK  SABHA

 27  1971/6  sass,  1893

 Thursday,  May  27,  1971|Fyaistha  6,  1893  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समेत  हुई
 The  Lo  AK बच

 y
 Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 मंत्रियों  के  पदनाम CACC  लव arty  मंत्रालयों  के  नामों  के  सम्बन्ध  में

 Re  :  of  Ministers  and  Ministries

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भौरा  ।

 श्री  भान  fag  दौरा
 :  91  ।

 Dr.  Govind  Das:  Mr.  Speaker,  Sir,  before  you  proceed  with  to-day’s  business,  I

 would  like  to  know  the  reasons  for  which  the  change  in  respect  of  designations  of

 Ministers  and  Ministeries  has  been  made  in  Lok  Sabha  in  view  of  the  resentment  shown  by
 the  D.M.K.  members  while  the  notification  issued  by  the  President  has  not  been  amended.

 strongly  oppose  this.  Not  only  Hindi-speaking  people  but  the  people  who  love  their

 nation  and  the  national  language  are  much  agitated  over  this.  The  names  like

 ‘Lok  ‘Rajya  Sabha,’  ‘Sansad’  are  being  used  in  a  manner  the
 Government  likes  to  use  them.  I  request  that  the  proposed  change  may  not  be  made.

 Some  hon.  Members---rose

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  also  want  a  (1811710811011,

 Mr.  Speaker :  It  will  be  taken  up  later  on.

 hac Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Since  this  matter  1163  been
 raised,  may  I  know  whether

 Government  ? this  change  or  amendment  has  been  made  by  you  or  the

 Mr.  Speaker:  As  they  said...

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Who  said  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  ‘Their  meeting  has*taken  place  .  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  This  decision  was  not  taken  at  the  meeting,  it  is

 wrong  ह  Please  listen  to  me.  We  did  not  demand  the  word  ‘‘Prime  Minister’  to  be

 written  as  ७»  लि rra  dhan  The  Government  itself  issued  a  notification  of  this
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 Presidentia  |  |
 |  order  through  the  President  and  change  has  been  made  in  Lok  Sabha  accord-

 ingly.  The  leaders  of  the  D.M,K.  objected  to  it.  The  Prime  Minister  called  a  meeting  and
 it  was  decided  at  that  meeting  that  the  situation  at  that  time  will  ८0111 1106  and  a  Committee
 will  look  into  the  legal  complexities  of  the  situation.  But  it  is  an  astonishing  matter
 that  in  the  meanwhile  the  Government  made  a  change  and  that  change  too  could  not

 satisfy  the  leaders  of  the  D.M.K.  How  this  change  can  be  made  unless  the  Presidential
 order  is  revoked  ?  I  am  raising  a  Constitutional  point—the  Government  if  willing,
 can  withdraw  the  Presidential  order  but  the  amendment  made  inspite  of  standing  that
 order  is  illegal  and  that  should  not  have  been  implemented  at  least  in  Lok  Sabha.

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 यदि  बैठक  में  हुये  करार  पर  ही  यहाँ  चर्चा  करनी  है  तो मुझे कुछ

 कहना  है  क्योंकि  श्री  वाजपेयी  ठीक  नहीं  कह  रहे

 कुछ  माननीय  सदस्य--खड़े  हुए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  जटिलतायें  पैदा  की  जा  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  संगत  जानकारी  एकत्र  करू  ,  ,  )

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  इसे  स्पष्ट  होने  दिया  जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  को  उठाने  के  लिये  प्रश्न-काल  उचित  समय  नहीं  है  ।

 Shri  Ram  Deo  Singh:  Mr.  Speaker,  Sir,  it  is  correct  but  if  there  is  no  time  for
 this  question.  Proper  time  should  be  allotted  so  that  every  member  can  express  his
 viewes  on  this  point.  When  the  Presidential  order  why  this  change  has  been
 made  ?

 Mr.  Speaker  It  will  be  discussed  later  on.

 प्रश्नों  के  मौखिक  उतर

 ORAL  ANSWE  RG IND  TO  QUESTIONS

 खाद्यान्नों  के  समान  मूल्य

 ः

 *01.  श्री  भान  सिह  भौरा  :

 श्री  आर०  वी०  बड़ें  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  मूल्य  आयोग  चाहता  था  कि  विशेष  रूप  में  गेहूं  के  एक  समान

 मुल्य  होने  और

 क्या  सरकार  मुख्य  मंत्रियों  से  परामर्श  करने  के  पश्चात्‌  ही  मूल्यों  की  घोषणा

 करेगी  ?

 (=x )\ कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  अण्णासाहिब  पी०  :
 ध  कृषि  मूल्य  आयोग

 ने  1971-72  विपणन  मौसम  के  लिए  देशी  लाल  गेहूं  के
 लि  68.00  रुपये  प्रति  बिंदल  और  गेहूं

 की  अन्य  सभी  किस्मों  के  लिए  74.00
 रुपये  प्रति  क्विंटल  के  समान  मूल्य  की  सिफारिश  की  थी  ।
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 6  1893  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 मुख्य  मंत्रियों
 के

 विचार  जानने  के  बाद  सरकार  ने  देशी  लाल  गेहूं  को  छोड़कर  गेहूं

 की  सभी  किस्मों  का  अधिप्राप्ति  मूल्य  76.00  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया  देशी  लाल

 गेहूं  का  अधिप्राप्ति  मूल्य  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  71.00  रुपये  और  74.00

 रुपये  के  बीच  निर्धारित  किया  गया  है  ।  अधिकांश  राज्य  सरकारें  अधिप्राप्ति  मुल्यों  को  कम  करने

 के  पक्ष  मे  नहीं  थीं  जैसाकि  कृषि  मुल्य  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  ।

 श्री  भान  fag  क्या  सरकार  ने  बड़े  भूस्वामियों
 और  जमींदारों  के  दबाव  में  आकर

 कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  को  रह  कर  दिया  था  ।  यदि  तो  किन  परिस्थितियों  और

 किस  आधार  पर  सरकार  ने  गेहूं  के  मुल्य  में  कमी  करने  के  सम्बन्ध  में  उक्त  आयोग  की  सिफारिशों

 को  te  किया  था  ?  सरकार  ने  उक्त  सिफारिश  को  क्यों  नहीं  माना  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिव  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  लगाया  आक्षेप  सही  नहीं  है  ?

 सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  कृषि  मुल्य  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  प्राप्ति  के  पश्चात्  हम  मुख्य  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  में  इस  पर  चर्चा  करते  हैं  और  मुख्य  मंत्रियों  की  सलाह  से  कोई  मूल्य  सुझाया  जाता  है  |

 इस  बार  मुख्य  मंत्रियों  में  काफी  बहस  हुई  और  फिर  एकमत  से  तय  किया  गया  कि  जो  मूल्य  गत

 ag  किसानों  को  चुकाया  जा  रहा  वही  मूल्य  कायम  रखा  जाये  ।  क़षि  आयोग  ने  केवल  2  रुपये

 की  मामूली  कमी  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  जिसे  मुख्य  मंत्रियों  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ।  इसे

 किसी  दबाव  में  आकर  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  मुख्य  मंत्रियों  ने  यह  am  दिया  कि  उत्पादन

 लागत  भी  बढ़  गई  है  और  चू  कि
 अभी  हमें  आत्म-निभा  होना  है  यह  उत्पादन  और  राष्ट्र  की

 अर्थ-व्यवस्था  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  इसलिये  गत  वर्ष  जो  अधिप्राप्ति  मुल्य  था  उसे  ही  कायम

 रखा  जाये  |

 Shri  R.  V.  Bade:  Not  only  red  wheat  but  two  three  other  varieties  of  wheat  is

 produced  in  Madhya  Pradesh.  The  Government  of  Madhya  Pradesh  recommended
 the  prices  of  Rs.  80/-  per  quintal  for  the  best,  Rs.  76/-  for  the  medium  and  Rs.  70/-
 for  coarse  grain.  May  know  the  decision  taken  by  Government  in‘  this  regard  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  अन्य  खाद्यान्नों  की  तरह  गेहूं  की  भी  बहुत  सी  किस्में  हैं  ।

 बढ़िया  किस्म  के  गेहूं  का  हमने  कोई  मुल्य  निर्धारित  नहीं  किया  है  ।  वह  76  रुपये  प्रति  fracas  के

 भाव  पड़ता  है  जो  काफी  ऊ  ची  कीमत  है  और  किसान  उसे  76  रुपये  से  अधिक  कीमत  पर  बेच  नहीं

 सकता है  ।  इसके  अलावा  लाल  गेहूं  की  जो  कीमत  रखी गई  है  वह  71  रुपये  और  74  रुपये  के

 बीच  की  है  ।

 Shri  R.  V.  Bade  Mr  Speaker,  Sir,  my  question  has  not  been  answered  properly,
 Has  the  hon.  Minister  kept  in  mind  the  consumer’s  interest  or  not  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  उपभोक्ता  के  हित का  बहुत  ध्यान  रखा  गया है  ।  हम  76  रुपये

 के  भाव  से  खरीद  कर  पूरे  देश  में  78  रुपये  के  भाव  से  बेचते  हैं  ।  हमारा  लागत  मूल्य  बहुत  अधिक  है

 यदि  हम  मंडी और  माल  भाड़े  आदि  के  खर्चे  को  देखें तो  वह
 94  रुपये के  भाव  पड़ता है  ।  परन्तु

 हम  उसी  गेहूं  को  78  रुपये  के  भाव  बेचते  हैं
 ।

 श्री  आर०  ato  स्वामीनाथन  क्या  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  खाद्यान्नों  के  एक  समान

 मूल्य  का  सुझाव  देते  समग्र  चावल  के  लिए  किसी  समान  मुल्य  का  सुझाव  दिया  यदि  तो
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 नया  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी  ०शिन्दे  :  यह  गेहूं  के  सम्बन्ध  में  है  ।  हमें  कृषि  मूल्य  आयोग  की  ओर  से

 खरीफ  खाद्यान्नों  के  बारे  जिसमें  चावल  भी  शामिल  अलग  अलग  प्रतिवेदन  मिलते  हैं  ।  उस  पर

 भी  मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  चर्चा  की  जाती  है  ।  उक्त  आयोग  की  सिफारिशों  और  मुख्य  मन्त्रियों  की

 सलाह  के  आधार  पर  निर्धारित  किये
 गये

 चावल  का  मुल्य  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  मैं  सभा-पटल

 पर  रख  सकता  हूं  ।

 श्री  आर०  वी  स्वामीनाथन  :  क्या  आपको  चावल  के  बारे  में  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्री  अण्णा  साहिब
 पी०  शिन्दे

 :  मुझे  ज्ञान  है
 ।  परन्तु  विस्तृत  ढांचा  एक  राज्य  से  दूसरे

 राज्य  में  भिन्न  है  ।  यह  74  रुपये  प्रति  क्विन्टल  से  90  रुपये  प्रति  क्विन्टल  तक  एक  समान

 नहीं है

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्पादन

 लागत  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  और  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्न  हैं
 ?  इस  सम्बन्ध में  आयोग

 समूचे  देश  के  लिए  खाद्यान्नों  का  समान  मूल्य  निर्धारित  कर  सका  ?

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  यह  राष्ट्रीय  खाद्य  अथंव्यवस्था  के  हित  में  होता  है  कि  मृत्य

 ढाँचे  के  सम्बन्ध  में  कोई  विस्तृत  एक  समान  ढंग  प्रतिपादित  किया  जाये  ताकि  उत्पादकों  और

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  पूर्णतया  रक्षा  की  जा  सके  ।  इस  समस्या  एक  दीर्घावधि  पहलू  भी  है

 जिस  पर  विचार  करना  है  ।  भूमि  के  प्रयोग  और  फसल  के  ढंग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  वाँछनीय

 है  कि  उस  फसल  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  किसान  को  अधिकतम  आय  होती  है

 स्वाभाविक  ही  है
 कि

 भविष्य  में  मूल्य  के
 इस  विस्तृत  और  एक  समान

 ढंग  से  भूमि  के
 उचित

 उत्पादन  और  फसल  के  ढंग  को  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  ज्यो  तुमने  बसु  :  बढ़ते  हुये  मुल्यों  से  परिचय  बंगाल  में  हम  सभी  चिंतित  हैं  ।  आज  देश

 में  अत्यावश्यक  खाद्यान्नों  के  मुल्य  के  मामले  में
 जो  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में

 भिन्नता  विद्यमान है

 उसे  कम  करने  के  लिए  क्या कार्यवाही  करने  का  विचार है

 क  ०  क अध्यक्ष  महोदय  :  यह  के  बारे में  है

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  कृषि  सम्बन्धी  मामलों  में  वह  लगभग  चलते-फिरते  विश्वकोष

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रशन  मेरे  लिये  संगत  होना  चाहिए  |

 श्री  ज्मोतिमंय  बसु  :  पश्चिम  बंगाल  में  स्थिति  चिन्ताजनक  है  ।  आज  पश्चिम  बंगाल  में

 चावल  की  दर  3  रुपये  50  पैसे  प्रति  किलो  है  जबकि  पड़ोसी  राज्य  आंध्र  प्रदेश  में  धान

 40  रुपये  प्रति  क्विन्टल  मिलता  इसलिए  मैंने  मन्त्री  महोदय  से
 स्थिति

 स्पष्ट  करने  को

 कहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रत  अधिप्राप्ति  मुल्य के
 बारे

 में  मुझ  खेद  आप  बीच  में  ही

 किसी  दूसरे  प्रश्न  के  बारे  में  सोचते  हैं  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  उत्पादन  लागत  बढ़  गई  इसके  उपरान्त  भी  वह  गत

 वर्ष  के  मूल्य  के  बारे  में  बता
 रहे  हैं

 ।  उत्पादन  लागत  बढ़ती  है  ।  यदि  इसे  उत्पादन  लागत  के
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 अनुपात  से  नहीं
 चुनाया

 जायेगा  फसल  कम  हो  जायेगी  ।  इसके  लिए  att  महोदय

 क्या  स्पष्टीकरण  देते  है  ?

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  एक  मिद्वान  सदस्य  होने  के  नाते  माननीय  सदस्य  कों

 कारी  होनी  चाहिए  कि  उत्पादन  लागत  में  मामूली  सी  वृद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  उत्पादिता  में  भी  वृद्ध

 हुई  है  ।  बढ़ती  हुई  उत्पादिता  में  समूची  सोसाइटी  का  कुछ  भाग  है  क्योंकि  अनुसंधान  तथा

 स्थापना  में  सरकारी  कोष  का  धन  लगा  हुआ  है  जिससे  सोसाइटी  की  ओर  से  भी  उत्पादन  तथा

 अ  मदान  में  वृद्धि  होती  बढ़ती  हुई  उत्पादिता  के
 परिणामस्वरूप

 सोसाइटी  को  अपना  भाग  लेने

 का  हक  है  ।

 श्रम  नीति  निर्धारित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  कामिक  संगठनों  की  बैठक

 !
 +

 *  02.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :

 श्री  निहार  भास्कर  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समस्त  केन्द्रीय  कार्मिक  संगठनों  को  श्रेयस्कर  श्रम  नीति-निर्धारित

 करने  हेतु  एक  बैठक  के  लिए  आमन्त्रित  किया  और

 यदि  तो  उक्त  बैठक  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  जी  att

 यद्यपि  विचारों  में  कुछ  मत-भेद  था  लेकिन  जिन  आवश्यक  समस्याओं  के  हल  की

 माँग  उनके  बारे  में  लगभग  सर्वसम्मति  थी  और  उन  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  बड़ी  सीमा  तक

 समझौता  हो  जिनका  हल  निकाला  सकता  था  |

 Shri  Bhogendra  Jha:  The  language  in  which  the  hon.  Minister  has  given  a  reply  is
 not  clear  fo  the  House,  may  be  it  is  clear  for  him.  One  of  the  factors  for  bad  labour-
 relations,  strike  and  resentment  in  labourers  is  that  there  are  certain  labour  organisations.
 Which  have  got  no  hold  on  the  labourers  and  these  organisations  do  not  present  the  case
 of  labourers  properly  to  Owners  inthe  Public  and  Private  Sector  undertakings  and  as  a
 result  of  that  strikes  take  place  ,  ,  (Interruptions)

 Therefore  may  I  know  whether  the  Government  is  going  to  enforce  the  rule  of
 secret  ballot  for  recognising  the  unions  of  labour  organisations  ?

 Secondly,  may  I  know  whether  there  would  be  any  representation  of  the  labourers
 in  the  management  committees  and  whether  the  hon.  Minister  thiks  it  possible  to  enforce
 it  in  Public  Sector  Undertakings  ?  During  the  last  elections  many  assurances  were  given  to
 the  labourclass  but  they  are  not  being  fulfilled.  Some  of  the  mills  are  likely  to  be  handed
 over  to  the  and  only  yesterday  sugarhas  been  decontrolled.  Such  activities
 are  taking  place.  In  this  situation  the  representatives  of  the  labourers  must  compulsorily
 be  taken  in  the  managements  Committees  in  the  Public  Sector  Undertakings  without  any
 exception.  In  the  Government  prepared  to  follow  this  policy  or  not  ?

 माननीय  सदस्य  ने  दो  प्रश्न श्रम  और  पुनर्वास मन्त्री
 आर०  क०

 किये  हैं  ।  पहला  मजदूर  संघों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  है  ।  उन्हें  भली  भाँति  विदित ही  है  कि
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 मजदूर  संघ  के  नेताओं  का  सम्मेलन  मजदूर  संघों  को  मान्यता  देने  और  उनके  द्वारा  मध्यस्थता  कराने

 के  लिये  सामान्य  दृष्टिकोण  अपनाये  जाने  हेतु  बुलाया  गया  था  इस  बात  पर  विचारों  में  काफी

 मतभेद  था  कि  मतदान  से  मजदूर  संघों  को  मान्यता  दी  जाये  अथवा  इसे  सत्यापन  की  वर्तमान

 प्रणाली  से  किया  जाये  aa  सम्बन्धित  पक्षों  से  स्पष्टीकरण  मांगने  हेतु  श्व मिक  नेता  आपस  में  इस

 मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  मुझे  आशा  है  कि  वे  किसी  सर्वसम्मत  निर्णय  पर  पहुंचेगे  ।  इससे

 पहले  कि  हम  ब्रिपक्षीय  बैठक  में  अन्तिम  निर्णय  यदि  हमें  मतलब  मिलता  है  तो  जिस  विषय  पर

 सरकार  को  अन्ततोगत्वा  निर्णय  लेना  है  उसके  आधार  पर  सर्वसम्मति  संभव  है  |

 प्रबन्धक  समिति  के  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  ने  प्रबन्ध  का  उल्लेख  किया

 है  ।  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  जैसे  कुछ  अत्यधिक  महत्व  के  उद्योगों  को  छोड़कर  शेष  उद्योगों  में  मजदूर

 संघ  के  प्रतिनिधियों  को
 प्रतिनिधित्व

 देने  का  निर्णय  किया  है  क

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मुन्ने  रक्षा  मंत्री  श्री  जगजीवनराम  से  एक  पत्न  मिला  है  ।  मुझ

 पता  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  यह  कैसे  कह  रहे  हैं

 श्री  आर०  के०  खाडिलकर  :  प्रदान  केवल  यही है  कि  मान्यता  किस  प्रकार  दी  जाये  ।

 जहाँ  तक  gat  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में  एक  सांविधिक  उपबन्ध  है  और  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।  अन्य  स्थानों  पर  भी  मान्यता  देने  के  बारे  में  हमें  और  अधिक  विचार  करना

 पड़ेगा  क्योंकि  मजदूर  संघ  को  मान्यता  देने  का  प्रश्न  प्रबन्धक  बोर्ड  में  काम  करने  के  लिए  मजदूर

 संघ  के  कुछ  प्रतिनिधियों  की  नियुक्ति  तथा  मध्यस्थता  कराने  वाले  व्यक्तियों  से  परस्पर  सम्बद्ध है

 परन्तु  यह  काम  किया  जा  रहा  है  |

 Shri  Bhogendra  Jha:  Mr.  Speaker,  Sir,  there  is  a  question  related  to  it.  The
 Government  had  announced  that  the  strikes  would  be  banned  till  the  time  the  prices  are

 So  in  this  context  will  the  hon. rising  and  we  were  just  discussing  the  price  rise.  Minister
 announce  the  proposals  of  the  Government  not  to  impose  legal  ban  on  the  strikes  in  view
 of  the  present  situation  ?  Recently  ten  thousand  Railway  workers  went  on  a  35  day
 strike  at  Barauni  and  on  the  appeal  made  to  them  by  the  Minister  of  Labohr,  they  ended
 their  strike.  In  this  regard  the  hon.  Minister  assured  the  workers  that  they  would  not
 be  oppresed  but  the  hon.  Minister  has  received  information  that  large  scale  oppression
 like  break-in-service  and  arrests  are  taking  place  there

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  माननीय  सदस्य  विशेष  मामले  के  बारे  में  सही  जानकारी  मांग  रहे  हैं  ।

 परन्तु  प्रश्न  सामान्य  स्वरूप
 का  है  |  मुख्य  प्रश्न  श्रम  नीति  निर्धारित  करने  के  बारे  में  है  eave

 Shri  Bhogandra  Jha:  I  would  like  to  remind.  the  * (10४८111 01611  that  if  the  words
 are  not  kept  then  what  will  be  their  value.

 Mr.  Speaker:  You  had  put  a  general  question.

 Shri  Bhogendra  Jha  :  It  should  be  seen  how  words  are  kept.  To-day  people  are
 saying  about  Mrs.  Indira  Gandhi  that  the  promises  made  during  the  elections  will  have  to
 be  fulfilled.  Is  the  Government  going  to  fulfill  the  open  annoumcement  made  at
 Barauni  ?

 Mr.  Speaker  :  Please  put  a  separate  question  ab  Barauni.  आपको  बरौनी  के

 बारे  में  अलग  प्रश्न  पुछना  चाहिये  यथा  इस  सामान्य  प्रश्न  के  साथ  उसे  मिलाना  नहीं  चाहिये  ।
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 यदि  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  को  उत्सुक  और  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछने  के  at  फिर

 अध्यक्ष  क्या  कर  सकता  है  ?

 श्री  आर  o%o  खाडिलकर  :  प्रीत  का  पहला  भाग  हड़तालों  पर  नियंत्रण  के  बारे  में  है  ।

 कानूनी  नियंत्रण  लगाने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  परन्तु  ऐसे  प्रयास  जा  रहे  हैं  कि  हड़ताल

 न  हों  क्योंकि  हम  कम  से  कम  कुछ  और  वर्षों  तक  हड़तालों  से  मुक्त  अर्थ-व्यवस्था  लाना

 चाहते हैं  ।

 प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  यद्यपि  यह  संगत  नहीं  हैं  जसा  कि

 अध्यक्ष  महोदय  ने  बताया  माननीय  सदस्य  बाद  में  मुझ  से  सम्पक  स्थापित  करें  ।

 श्री  निहार  भास्कर  :  औद्योगिक  विवादों  में  राजनीति  के  हस्तक्षेप  ने  औद्योगिक  सम्बन्धों

 के  वातावरण  को  दूषित  कर  दिया  है  !  क्या  चर्चा  के  दौरान  यह  विषय  उत्पन्न  हुआ  और  यदि

 तो  क्या  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  राजनीतिक  हस्तक्षेप  के  विरुद्ध  कोई  निर्णय  लिया  गया  ?

 श्री  आकर  क्‌०  खाडिलकर  :  मजदूर  संघ  के  क्षेत्र  से  राजनीति  को  बिल्कुल  हटाया  जाना

 बहुत  कठिन है  ।
 साथ  ही  इस  बारे  में

 इस
 बात

 को
 देखने  के  लिए  प्रयास  किये जा  रहे  हैं

 कि

 अन्तिम  विश्लेषण  में  मजदूर  संघों  को  जो  कार्यवाही  करनी  है  उसके  बीच  राजनीतिक  हस्तक्षेप  नहीं

 होगा  ।  यद्यपि  फूट  है  तथापि  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  प्रभावी

 एकता  के  लिये  प्रयास  किया  गया  है  और  जहाँ  तक  संभव  मजदूर  संघों  के  मतभेद  को  कम

 करने  और  चाहे  कैसे  भी  उनके  राजनीतिक  सम्बन्ध  सामान्य  उद्देश्य  के  लिये  सब  मजदूर दूर  संघों

 को  साथ  लाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  क्या  एक  उद्योग  में  एक  मजदूर  विषय  पर  चर्चा  कर

 ली  गई  थी  और  यदि  हाँ  तो  कौन  कौन  से  मत  व्यक्त किये  गये  ?

 श्री  आर०  कठ  खाडिलकर  :  एक  उद्योग  और  एक  मजदूर  संघ  अत्यधिक  वांछनीय  विषय

 हैं  परन्तु  वर्तमान  स्थिति  में  यह  व्यावहारिक नहीं  है  क्योंकि  हालात  उसके  पक्ष  में  नहीं  विभिन्‍न

 मजदूर  संघों  के  जो  कि  अन्ततः  श्रमिकों  के  हितों  के  प्रति  हानिप्रद  साबित  होते  श्रमिकों

 में  विभाजन  और  फूट  पड़  जाती  है  ।  अतः  यह  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  प्रभावशाली  मजदूर  संघ

 छोटे  मजदूर  संघों  के  साथ  सहयोग  करें  ताकि  बातचीत  के  समय  उनके  विचारों  में  समानता

 आ  सक े|

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  While  answering  the  main  question--‘Meeting  of
 Central  Trade  Union  Organisations  to  evolve  labour  Policy’-—the  hon.  Minister  stated

 that  the  Conference  had  arrived  at  certain  decisions  and  no  decision  had  been  taken  on

 certain  matters  because  they  involved  some  objections.  Therefore,  may  I  know  the

 matters  which  have  been  decided  and  the  matters  which  have  not  been  decided  ?

 Secondly,  may  I  know  whether  any  discussion  took  place  in  the  Conference

 about  Public  Secter,  Private  Secter  and  semi-Government  industries  which  are  led  to

 closure  due  to  their  poor  economic  conditions  and  whether  it  was  also  discussed  that  the

 ownership  of  such  industries  would  be  handed  over  to  the  workers  working  in  such

 industries  which  are  at  the  verge  of  closures  so  that  they  may  function  properly
 9  ी  Has  it

 also  been  considered  that  the  retrenchment  of  workers,  which  takes  place  due  to

 mechanisation  of  industries,  will  not  be  made  ?
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 श्री शना  हुआ  Ho  खाडिलकर  :  सम्मेलन  के  पहले  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  ने

 कागजों  से  ज्ञात  किया  होगा  कि  मध्यस्थता  करने  वाले  एजेन्ट  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  प्रमुख  निर्णय  तो

 ले  लिया  गया  था  परन्तु  अ  तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  था  ।  शव  तक  इस  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं

 लिया  जायेगा  तब  तक  आगे  की  प्रगति  संभव  नहीं  है  ।  मजदूर  संघ  के  नेताओं  द्वारा  प्रगट  किये  गये

 वाद-विवाद  के  अन्तिम  निर्णयों  और  उत्तर  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मध्यस्थता  करने

 वाले  एजेन्ट  के  सम्बन्ध  में  हम  एक  ऐसा  निर्णय  लेंगे  जो  सब  सम्बन्धित  लोगों  को  मान्य  होगा  ।  उस

 समस्या  का  उसी  से  अन्त  होगा  |  उद्योगों  के  बन्द  होने  तथा  अन्य  मामलों  के  बारे  में  मैं  उल्लेख  कर

 चुका  हूं  ।  बहुत  से  उद्योग  बंद  हुये  हैं  परन्तु  ये  सदा  मजदूर  संघों  अथवा  श्रमिकों  के  दोषों  के  कारण

 नहीं  हुये  अपितु  जालसाजी  और  अन्य  बातों  के  कारण  हुये  हैं  ।  हम  उस  प्रश्न  की  जाँच  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:1  also  asked  from  the  hon.  Minister  whether  the
 Government  was  considering  to  hand  over  such  industries  which  have  to  be  closed  down
 due  to  their  poor  economic  conditions  to  the  workers  working  in  those  industries  to  be
 run  by  them  properly  ?  Has  it  also  been  considered  to  stop  retrenchment  of  the  workers
 which  occurs  owing  to  the  industria]  mechanisation  ?

 श्री  आर०के०  खाडिलकर  :  कुछ  उद्योग  बंद  होते  रहते  हैं  परन्तु  सुती  कपड़ा  उद्योग  मिलों

 में  से  जो  मिलें  बंद  पड़ी  हैं  उन्हें  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ।  श्रमिकों  द्वारा

 उन्हें  ठीक  से  चलाये  जाने  के  लिये  उन्हें  सौंपे  जाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 श्री  एस०एम०  बनर्जी  :  इस  महीने  की  20  तारीख  को  जब  सम्मेलन  हो  रहा  था  उस  समय

 सभी  मजदूर  संघ  केन्द्रों  और  विभिन्‍न  फेडरेशनों  ने  हस्ताक्षर  करके  एक  घोषणा-पत्न  मंत्री  महोदय

 को  सौंपा  जिसमें  उन्होंने  कहा  at  कि  मजूरी  स्थिरीकरण  और  हड़ताल  पर

 नियन्त्रण  नहीं  दोना  चाहिये  और  इन  दोनों  बातों  को  यदि  सरकार  स्वीकार  नहीं  करेगी  तो  मजदूर

 संघ  सहयोग  नहीं  देंगे  ।  क्या  सरकार  ने  मजूरी  स्थिरीकरण  न  करने  अथवा  हड़ताल  पर  नियन्त्रण

 न  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  है  ?

 श्री  आर०के०  खाडिलकर  :  मैंने  वह  घोषणा-पत्र  देखा  है  और  माननीय  सदस्य  भी  उसके

 हस्ताक्षरकर्त्ताओं  में  हैं  ।  वह  घोषणा-पत्र  एक  प्रकार  का  शोध-पत्र  है  जिसमें  हमारी  अर्थ-व्यवस्था

 का  चित्रण  किया  गया  है  परन्तु  हम  कुछ  सामाजिक-आर्थिक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और

 यान्त्रिक  प्रणालियों  से  आबद्ध  हैं  तथा  इस  की  कुछ  सीमायें  हैं  ।  मैं  उस  बात  को  स्पष्ट  कर  चुका  हूँ  ।

 मजूरी  स्थिरीकरण  और  हड़ताल  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  प्रश्न  को  किसी  ने  बिल्कुल  उठाया  ही  नहीं

 है  ।  न  तो  मजूरी  स्थिरीकरण  करने  का  कहीं  उल्लेख  किया  गया  है  और  न  ही  हड़तालों  पर  रोक

 लगाने  हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  कोई  हड़ताल  न  हो  और  मजूरी  को  उत्पादिता  के  साथ  जोड़

 दिया  जाये  ।  वही  हमारा  प्रयास  है  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तरगत  समझौते

 और  मध्यस्थता  की  विद्यमान  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  है  और  यदि  तो  क्या

 सरकार  इसे  लागू  करने  हेतु  नया  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री आर  ०के०  खाडिलकर  :  इस  प्रत  पर  कोई  भी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  सामूहिक

 मध्यस्थता  और  समझौते  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  आधार  पर  थो  डी  art  दा नट  MU  पन  त  हुई  थी  परन्तु  अन्तर
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 (  ora  प्रश्नों  के न 6  1893  क  ॥  मौखिक  उत्तर

 का  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  फत्मा  कराने  की  कपा  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इस  बात  पर  मतैक्य

 नहीं  था  परन्तु  एक  प्रश्न  पर  अन्ततोगत्वा  सामान्य  आधार  पर  थोड़ी  सी  बात  तय  की  गई  थी  कि

 विवादों  को  निपटाने  के  लिये  हम  कोई  व्यवस्था  करें  और  ऐसी  स्थिति में  सरकार  अपनी  हैसियत

 न  छोड़े  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य
 :  अभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  मजदूर  संघों  को  मान्यता  देने

 और  उनके  लिये  मध्यस्थता  करने  वाले  के  सम्बन्ध  में  सरकार  स्व-सम्मति  मिलने  के  बाद  ही

 अन्तिम  faa  लेगी  और  इसी  बीच  वर्तमान  पद्धति  चलती  रहेगी  ।  वर्तमान  पद्धति  क्या  है  और

 सरकार  ने  इस  वर्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  जिसमें  मंत्री  महोदय  ने  भी  भाग  लिया  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधित्व  भेजने  से  पूवे  क्या  कार्यवाही  की  थी  ?

 श्री
 आर०के०  खाडिलकर  .  वर्तमान  व्यवस्था  में  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  :  प्रतिनिधियों  के  स्वरूप  के  निर्धारण  की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 श्री  आर०के०  खाडिलकर  :  इसके  लिये  सत्यापन  की  व्यवस्था है
 ।  वर्ष  1968  यदि  मुझ

 से  भूल  न  सत्यापन  किया  गया  था  और  चालू  ae  में  हम  दूसरा  सत्यापन  करेंगे  ।.  प्रतिनिधियों

 के  स्वरूप  को  निर्धारित  करने  के  लिये  सत्यापन  किया  जायेगा  ।  मैं  जानता  r« eee  ...

 मजदूर  संघ  के  नेता  इसे  भली  भांति  जानते  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  प्रश्न  पूछें  तो  जितना  अधिक  संक्षेप  में  पूछना  संभव हो  उतना  ही

 अधिक  संक्षेप  में  पूछें  ।
 यदि  आप  चाहें  तो  प्रश्न  को  पिछले  भागों  से  जोड़ा  जा  सकता  परन्तु  प्रदान

 एक  होना  चाहियें  ।  मंत्री  महोदय  को  भी  चाहिये  कि  लम्हे  उत्तर  देना  बन्द  करें

 श्री  आर०  Fo  खाडिलकर :  एक  प्रश्न  में  चार  wag  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पर  भी  बहुत  कुछ  निसार  करता  यदि  आप  लम्बे  उत्तर  देंगे  तो

 आपके  लिए  ही  ag  अधिक  कठिन  होगा  ।  अब  हम  अगले  प्रश्न  पर  चर्चा  करते  हैं  ।

 आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  का  बन्द  होना

 ¥93  श्री  बी०  क०  मोदक

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गत  वर्ष  में  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  के

 बड़े  पैमाने  पर  बन्द  किये  जाने  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 वर्ष  1970  से  अब  तक  कुठ  कितनी  कोयला  खानें  बन्द  कर  दी  गयी  हैं  ;

 इनके  बन्द  हो
 जाने

 के  फलस्वरूप कुछ  कितने  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  ;  और

 इन  खानों  को  खोलने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ae  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :

 ( = aT \  और  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  लगभग  200  कोयला-खानों  में  से  15
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 कोयला-खानों  के  बन्द  किए  जाने  कि  ग्रोवर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  |

 हवा  2NNNH
 (7)  लग  सग  ठ्  |

 ह
 15  कोयला  खानों  में  से  5  कोयल  खानों  को  न्द्रीय  औद्योगिक  ate  तंत्र  के

 अ्रधिकारियों  द्वारा  किए  गए  प्रत्यय क़ारी  प्रयासों  के  फलस्वरूप  और  एक  को  द्विपक्षीय  समझ ते

 द्वारा  पुनः  खुलवाया  गया  |

 ajo  क०  मोदक :  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उससे  स्पष्ट  है  कि  आसनसोल

 कोयला  क्षेत्र  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कोपरा  खाने  बन्द  हो  गयीं  इन  कोयला  खानों  के  बन्द

 हो  जाने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  अभी  भी  बन्द  पड़ी  हुई  कोयला  खानों  में  फिर  से  कार्य  आरम्भ

 कराते  की  दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  :  200  कोयला  खानों  में  से  15  खानें  बन्द  हो  गयीं  थी  और  इन  15

 में  से  भी  पांच  फिर  से  चालू  हो  गयीं  हैं  ।  इनके  बन्द  होने  के  बहुत  से  कारण  खुदाई
 सम्बन्धी

 गम्भीर  वित्तीय  खानों  में  कोयला  निःशेष  न  रहना  आदि  ।  इन  परिस्थियों  के

 अन्तर्गत  बन्द  कोयला  खानों  को  चालू  करने  के  लिये  उन्हें  विवश  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन

 खानों  को  चलाया  जा  सकता  है  अथवा  इस  बात  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न

 किये  जा  रहे  हैं  परन्तु  उन्हें  हम  विदश  नहीं  कर  सकते  |

 श्री ०  बी०  के०  मोदक :  सरकार  ने  यह  देखने  के  लिये  कि  प्रबन्धक  खानिकों  को  उचित

 मुआवजा  अथवा  छंटनी  लाभ  दें  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 श्री  बाल  गोबिन्द  वर्मा  :  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ऐसी  व्यवस्था  है  कि

 यदि  किसी  मजदूर  ने  अधिनियम  की  उपधारा  2  के  अन्तर्गत  एक  उपक्रम  में  वर्ष  से  अधिक  कार्य

 किया है
 तो  उसे  अधिनियम  की  धारा  25  के  अनुसार  नोटिस  दिये  जाने  तक  मुआवजा

 प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  ।  यदि  किसी  मजदूर  की  छंटनी  धारा  25  के  अन्तर्गत  की  जाती

 है  तो  उसे  एक  माह  का  नोटिस  और  छंटनी  शर्तों  के  अनुसार  वेतन  दिया  जाएगा  |

 ज़ब  छंटनी  जाती
 है

 तो  इन  धारियों  के  अनुसार  की  जाती  है  जब  कोयला

 खानें  बन्द  हो  गयी  हैं  तो  सरकार  एक  पूर्व  प्रचलित  शर्त  के  तहत  प्रबन्धकों  को  किसी  प्रकार  के

 भुगतान  के  लिये  विवश  नहीं  कर  सकती  ।

 बहुत से  माननीय  सदस्य  उठ

 श्री  एस०  आर०  दाभाणी  उठे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  इस  मामले  से  क्या  सम्बन्ध  है  ।

 श्री  एस०  ato  दाभाणी  :  मेरा  बहुत  घनिष्ट  सम्बन्ध है  ।

 श्री  एच०  Ho  एल०  भगत  :  इन  कोयला  खानों  से  प्रतिशत  कितना  कोयला  निकाला

 जाता  है  और  इसका  देश  में  कोयले  की  सप्लाई  पर  किस  सीमा  तक  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  :  यह  मूल  प्रदान  से  सम्बन्ध  नहीं  इसके  लिये  दूसरा  नोटिस

 दिशा  जा  सकता  है  ।
 \  व्यवधान )
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 अध्यक्ष  महोदय  क्या  आपने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है
 ?

 > श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  जी  मैंने  यह  बताया  ए  कि  मूल  प्रश्न  से  यह  सम्बन्धित

 नहीं  है  और  इसके  लिये  goa  से  नोटिस  दिया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  फिर  से  प्रश्न  को  देखा है  ।  यह  कोयला  खानों के के  बन्द  होने  के

 विषय  में  है  ।

 Shri  Narendra  Kumar  Salve  This  is  to  be  decided  by  you  whether  the  question
 is  relevant  who  is  going  to  decide  it  either  you  or  the  Minister  ?  The  question  is  related

 to  the  ruling  as  to  who  to  going  to  decide  ?  If  the  question  is  not  relevant  then  you  dis

 allow  that  but  once  it  is  admitted  by  you  it  is  not  good  on  the  part  of  the  Minister  to

 say  that  it  does  not  arise

 अध्यक्ष  महोद॑य  :  मुझे  खेद  है  कि  आप  भी  बात  उठा  रहे  मैं  इस  प्रश्न

 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  यह  मूल  प्रश्न  के  क्षत्र  में  नहीं  आता  है  ।

 श्री  एस०  आर०  दाभाणी  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच

 है  कि  मुहानों  पर  बहुत  भ्रमित  कोयला  एकत्र  हो  गया  है  और  अब  भी  एकत्र  हो  रहा  है  और

 दूसरी  ओर  कारखानों  को  कोयला  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  बहुत  कठिनाई  हो  रही  बहुत

 से  उपभोक्ता  उद्योगों  में  2  दिन  के  लिये  कोयले  का  स्टाक  उपलब्ध  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  क्या

 सरकार  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  और

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  अपने  प्रश्न  में  ही  खो  गये  ।  आप  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मुझे  नपे

 सदस्यों  के  प्रति  थोड़ा  विनम्र  होना  पड़ता  है  परन्तु  आप  नये  नहीं हैं  आप  प्रश्न  पृथ्वी ।

 श्री  एस०  दक्षिणी
 :  मैं

 सीधा  प्रदान  पूछ  रहा  हूँ  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि

 माल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  कोयला  जमा  होता  जा  रहा है  और  उद्योंगों  को  उनकी

 आवश्यकतानुसार  कोयला  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता

 है  और  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 माननीय  सदस्य  का  कहना श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०

 ठीक

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आप  दोनों  के  बीच  तक  ही  सीमित है  ।  मैं  तो  प्रदान  समझ  नहीं

 पाया  हूं  ।

 श्री  आर०  क०  खाडिलकर :  क्योंकि  कोयले  की  सप्लाई  मालडिब्बों  पर  निभर ह है  और

 मालब्ब्बों  की  बहुत  अधिक  कमी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि
 वह  अपना  प्रश्न  सम्बन्धित  मंत्री  अर्थात  रेल  मंत्री  से  पूछें  ।  जहां  तक  yer  के  दूसरे  भाग

 1  सम्बन्ध  कोयला  खानें
 मा

 डिब्बों  at  कमी  हो  जाने  के  कारण  बन्द  नहीं  हुई  है  ।  मेरे

 साथी  ने  इसके  कारण  अभी  बताये  हैं  ।  15  कोयला  खानें  अन्य  दूसरे  कारणों  से  बन्द  हुई  हैं  ।

 डा०  रोनेन  सेन
 :

 जब  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  प्रबन्ध  के  कारण  हानियां

 हुई  हैं  ।  जिनके  परिणाम  स्वरूप  ये  कोयला  खानें  बन्द  हुई  क्या  सरकार  ने  कम्पनियों  द्वारा

 दी  हुई  सूचना  के  अतिरिक्त  भी  इस  प्रदान  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  हम  जानते  हैं  कि
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 बहुत  सी  कम्पनियाँ  बोनस  तक  अन्य  दूसरे  पदों का  भुगतान  नहीं  करती  है  और  वे  मजदूरों  को

 वैध  देय  राशियों  से  वंचित  रखने  के  ध उद्द रय  से  कोयला  खानों को  बन्द  कर  देती  हैं
 ।

 श्री  आर०  क्‌०  सरकार  ने  अध्ययन  किया  मैं  प्रत्येक  कोयला  खान  के

 बन्द  होने  के  कारण  बता  सकता हूं  ।  परन्तु  इसमें  बहुत  समय  लग  जाएगा ।  परन्तु  मैं  इतना

 अवश्य  मानना  हूं  कि  कुछ  मामले  ऐसे  भी  हैं
 जिनमें  वर्तमान  दायित्वों  से  बचने  के  लिए  ऐसा

 किया  गया  है  ।

 श्री  रामनारायण  wal:  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  25  के  सम्बन्ध  में

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  खानों  के  कथित  बन्द  किया  जाने  को  छटनी  नहीं  कहा  जा  सकता  जब

 कि  इसे  सदैव  छंटनी  ही  माना  जाता  है  ।  उन्होंने  यह  निष्कर्ष  किस  प्रकार  निकाला  है  कि

 खानों  का  बन्द  किया  जाना  मजदूरों  की  छंटनी  नहीं  है  ।

 at  आर ०  के०  खाडिलकर :  छंटनी  के  मामले में  नियोक्ताओं  का  यह  दायित्व  होता हैं

 कि  मजदूरों  को  पहले  से  नोटिस  द  तथा  उनके  वेतन  का  भुगतान  करें  ।  परन्तु  खानों  को  बन्द

 किये  जाने  के  मामले  यद्यपि  यह  उनका  दायित्व  है  मजदूरों  को  नोटिस  देना  कटिन  कार्य  है  ।

 इनमें  यही  भेद  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  |

 सेला  चावल  की  केरल  को  की  जा  रही  सप्लाई  में  वृद्धि  को  मांग  |

 *94,  श्री  सी०  जनादनन
 :

 क्या  ८  मंत्री  यह  बताने
 की  करने  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य  को  की  रही  सेला  चावल  की  सप्लाई  में  वृद्ध
 करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासहिब  पी  0  :  और  :
 केरल

 सरकार  राज्य  में  सरकारी  विवरण  के  लिए  मोटे  सेला  चावल  की  यथा  सम्भव  अधिक  मात्ना  सप्लाई

 करने  समय-समझ  मांग  करती  रही  है  ।  केरल  को  केन्द्रीय  भंडार  में  उपलब्ध  मोटे  सेला

 चावल  में  से  पर्याप्त  मात्रा  में  दिया  जा  रहा  लेकिन  मोटे  सेला  चावल  और  मध्यम  तथा

 बढ़िया  किस्म  के  सेला  चावल  की  भी  सीमित  उपलब्धि  होने  से  केरल  को  सेला  चावल  की  ही  सारी

 सप्लाई  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  उनकी  कुछ  आवष्यकताश्रों  के  प्रति  कच्चे  चावल  की  सप्लाई  करना

 अवश्यम्भावी  है  ।

 श्री  alo  जना दं नन  :  केरल  के  सदस्यों  ने  सेला  चावल  के  प्रश्न  को  बार  बार  इस  सदन  में

 उठाया लोक  सभा  के  पिछले  सत्र  में  भी  हमने यह  प्रश्न  उठाया  था  और  यही  उत्तर  दिया  गया
 था  ।  जब  हमें  ऐसे  उत्तर  मिलते  हैं  तो  केरल  निवासी  ऐसा  सोचने  के  लिये  विवश  हो  जाते  हैं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  उनके  प्रति  उपेक्षा  का  व्यवहार  करती  है  ।  कुछ  भी  हो  हमने  सेला  चावल  के

 सम्पूर्ण मुल्य  की  मांग  नहीं की  है  ।  हम  यही  चावल  खाते  हैं  ।  अब  वहां  वर्षाकाल आ  गया  है

 और  कुछ ही  दिनों  में  समस्त  समुद्र  तटीय  प्रदेश  पानी  से  भर  जाएगा
 और

 यदि  इन  क्षेत्रों  को  कच्चा
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 चावल  जायगा  तो  वहां  ह  की  बीमारी  he  जाएगी  और  सरकार  को  बीमारी  रोकने  के

 लिये  बहुत  अधिक  धनराशि  व्यय  करनी  पड़  गी  ।  इन  परिस्थितियों  में  क्या  मंत्री  महोदय  इस  ea

 पर  फिर  से  विचार  करेंगे  और  केरल  में  कुछ  और  अधिक  सेला  चावल  भेजेंगे  ।

 श्री  soot  साहिब  पी०  शिन्दे  :  देश  में  केरल  सहित  चावल  की  सप्लाई  की  स्थिति  ठीक

 |  केवल  सेला  चावल  की  सप्लाई  में  थोड़ी  कठिनाई इस  सम्बन्ध  में  भी  हम  ही  संभव  कार्य

 वाही कर  रहे  हैं  ।  कुल  उपलब्ध  मोटे  चावल में  से  27,000  टन  पश्चिमी  बंगाल  को  दिया

 गया  है  और  2,21000 टन  केरल  को
 ।  इस  प्रकार  अधिक से  अधिक  चावल  दिया  जा

 हा है  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  इस  प्रकार  की  शिकायत  क्यों  की  जा  रही  है  ।  देश

 में  अन्य  दूसरे  प्रकार  के  चावल  अधिक  सुलभ  है  और  केरल  के  गोदाम  भी  चावल  से  भरे  पड़े

 केवल  सेला  चावल  के  लिये  एक  सीमा  रखी  गई  है  ।

 श्री  सी०  जनादनन :  मेरा  तात्पर्य  केवल  सेला  चावल  से  है  अन्य  प्रकार  के  चावलों  से  नहीं  ।

 यदि इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  को  कोई  कठिनाई है  तो  सरकार  आंध्रप्रदेश से  भारतीय

 खाद्यनिगम  के  माध्यम  से  केरल  को  चावल  सप्लाई  किये  जाने  की  बार  बार  उठाई  जाने  वाली  मांग

 पर  विचार  करेगी

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  भारतीय  खाद्यनिगम  इस  बारे  में  अध्ययन  कर  रही  है  ।

 हम  अपनी  ओर
 से

 अधिक  सहायता  करने  का  प्रयत्न  करेंगे

 श्री  शंकरराव  साबित  :  वे  कौन  से  क्षेत्र  हैं  जिन्होंने  सेला  चावल  की  म मांग की  है

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  |

 Shri  Ishwar  Chaudhury  :  Untimely  rani  has  caused  damages  to  wheat  and  gain

 crops  of  the  country  as  a  whole  Will  the  government  ensure  against  rise  in  prices  due

 to  this  reason  ?

 Mr.  Speaker  :  The  question  is  regarding  kerals

 Shri  Ishwar  Chaudhary:  The  comty  as  a  whole  would  he  affected  from  this

 untimely  rain  and  kerala  is  also  a  part  of  India  would  the  government  ensure  against

 any  kind  of  price  rise  ?

 श्री  पी०  आर०  मीनाभ  क्या  मैं  जान  सकता  हू ंकि
 क्या  केरल  तथा  मैसुर के  कुछ

 भागों  में  सेला  तथा  दूसरे  चावलों  की  कृतिम  कमी  को  वर्तमान  क्षेत्रीय  व्यवस्था  को  भंग  करके

 तथा  सम्पूर्ण  दक्षिण  भारत  का  एक  क्ष  त्र  बनाकर  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  मेरे  विचार में  यह
 समाधान  इतना  सरल  नहीं है  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :  भारतीय  खाद्य  निगम  निर्धारित  मुल्य  से  20  प्रतिशत  अधिक
 मूल्य

 पर  घटिया  किस्म  का  चावल  सप्लाई  कर  रहा  है
 ।

 यह  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का  चावल  है

 मेरी  इच्छा  थी  कि  मैं  इसे  सदन  में  दिखाता  कि  यह  चावल  कितना  घटिया है  ।  क्या  कारण  है

 कि  इतने  अधिक  मुल्य
 कर  इतना  खराब  चावल  सप्लाई  किया  जा  रहा है  ।  सरकार  इसके

 कारणों  की  जांच  करेगी  ?  क्या  यह  सच  नहीं  हैकि  भारतीय  खाद्य  निगम में  अधिकारी  वर्ग

 भ्रष्ट  है  और  इसी  कारण  यह  सब  कुछ  हो  रहा  है
 ?
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 श्री  अण्णा  साहिब पी०  शिन्दे  :  केरल  में  चात्र  की  कमी  नहीं  है  ।  वास्तव  में  बाजारों में

 चावल  आसानी  से  उपलब्ध  यदि  कुछ  ऐसे  विशिष्ट  मामले
 हैं  जिनमें  हमारे  अनुदेशों  का

 पालन  नहीं  किया  गया  है  यदि  उन्हें  तो  हम  उचित  कार्यवाही  करेंगे  |  अमोला

 अपनी  आवश्यकताओं  की  पूति  खाद्य  निगम  से  कर  सकते  हैं
 परन्तु  इसके  लिये  वे  बाध्य  नहीं  हैं  ।

 इसके  उपरान्त  ऐसे  अनुदेश  भी  दिये  गय ेहैं  कि  इस  प्रकार  के  चावल  का  वितरण  न  किया

 चीनी  उद्योग  का  राष्टीय करण

 5.0  श्री  महत्व  शरीफा

 प्रो०  एस०  एल०  सकसेना

 क्या  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश
 में

 चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीकरण  करने  का  कोई  कार्यक्रम

 बनाया  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  शेर

 और  चीनी  उद्योग  के  कार्यचालन  तथा  विशेषतया  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण

 की  मांग  के  संदर्भ  में  उससे  सम्बन्धित  विभिन्‍न  समस्याओं  की  विस्तृत  तथा  व्यापक  जांच  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  28  1970  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायलय  के  एक  सेवा  नियत

 मुख्य  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  आयोग  की  पहले  ही  नियुक्ति  कर  दी  है  ।  आयोग  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार  इस  मामले  पर  कौर  आगे  विचार  करेगी  |

 श्री  मुहम्मद  शरीफ
 :

 क्या  सरकार  को  ऐसी  आशा  है  कि  चीनी  से  नियंत्रण  हटा  देने

 विशेषतया  तमिलनाडु  में  जहां  चीनी  का  बहुत  बड़ा  स्टाक  उपलब्ध  उसके  मृत्य  में  कोई  वद्ध

 हो  जायेगी  ?

 Sto  शेरसिंह  :  प्रथम  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  विषय  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इस

 साधारण
 से

 प्रश्न  के  संदर्भ  में  मूल्य  वृद्धि  प्रदान  बहुत  बड़ा

 आप  अन्य  कोई  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  इसके  लिये  नोटिस  दिया  जाय  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जी  नहीं  यह  प्रश्न  के  क्षेत्र

 से  नही  आता  यह  सगत  नहा  ह  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी
 :

 क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  चीनी  मिलों से
 सम्बन्धित

 विभिन्न  पहलुओं  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिए  एक  आयोग  की  नियुक्ति  at  गई

 हैं  और  जब  तक  आयोग  या  प्रतिवेदन  प्राप्त  नही  हो  जाता  सरकार  कोई  भी  निर्णय  लेने  में

 असमर्थ  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्हें  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  मंत्रिमंडल  के

 एकमत  निर्णय  के  पश्चात  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  इस  उद्योग
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 का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  पूर्ण  अधिकार  दिये  जाये  ।  इस  मामले  में

 देरी  किये  जाने  के  क्या  कारण  क्या  मिलों  के  बड़-बड़  स्वामियों  के  दबाव  के  कारण  ऐसा  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ?  केन्द्र  सरकार  बचनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  अथवा  इसके  लिये  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  को  पूर्ण  अधिकार  देने  में  आना  कानी  क्यों  कर  रही  है  ।

 कृषि  मंत्री  फखरूद्दीन  अली  :
 माननीय  सदस्य  को  पता  हैं  कि  जहां  तक

 यकरण  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  का  प्रश्न  है  इसके  लिए  राज्य  को  अथवाके  चन्द्र  को
 इस

 सम्बन्ध  में  मतभेद  है  ।  हमें  जो  मत  उपलब्ध  हुए  हैं  उनके  अनुसार  राज्य  तथा  केन्द्र  दोनों  ही  इस

 विषय  पर  कानून  बना  सकते  हैं  ।  हमने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  यह  सुचना  भेज  दी  जहां  तक

 चन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  है  हम  किसी  एक  राज्य  के  लिये  ऐसा  कानून  नहीं  बना  सकते  ।  हमें  सभी

 राज्यों  के  बारे  में  विचार  करना  पड़ता  है  और  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाने  पर  तो

 ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  एस०  एम०  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  नहीं  ।

 श्री  अनन्त राव  पाटिल  :  क्या  सहकारी  चीनी  कारखानों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया

 जायेगा ?

 प्रोफेसर  शेरसिंह  :  यह  आयोग  से  प्राप्त  होने  वाली  सिफारशों  पर  निभा  करता  है  ।

 Shri  B.P.  Mourya  :  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  through  you.
 Whether  the  centre  would  take  a  decision  regarding  nationalization  of  Sugar  factory  keep-
 ing  in  view  of  the  fact  that  it  has  been  a  long  discussed  sntyect  in  U.P.  as  the  factory
 owners  do  not  want  to  invest  any  amount  of  money  for  repairing  purpose  of  the  machin-

 ary  ?  Central  Government  is  competant  to  enact  legislation  on  the  matter  where  as  U.P.
 Government  says  that  they  are  recommending  the  matter  to  centre.

 There  is  perpetual  deteristed  so  for  as  the  position  of  Sugar  Industry  in  U.P.  is
 concerned.  would  like  to  know,  whether  the  Government  have  any  proposal  under

 consideration  to  expand  these  factories  as  complex  units  so  that  we  may  get  some  bye-
 products.  thereform.

 Prof.  Sher  Singh:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  have  just  now  said  that  the  matter  is  under
 consideration  as  the  decision  would  we  taken  by  the  Government  of  India.  The  deceision
 would  be  taken  after  the  report  of  the  enquiery  commission  is  received  by  the  Government.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  It  is  said  that  there  are  certain  con-

 stitutional  difficulties  as  regards  nationalization  of  this  industry  is  concerned.  It  is  said
 that  if  there  is  nationalization  it  would  be  applicable  for  all  the  industries  of  the  country
 as  a  whole.  Nationalization  of  Sugar  Industry  is  one  state  only  would  be  against.  The

 provisions  of  the  law.  I  would  like  to  know  whether  the  Government  have  enquired
 into  this  matter  and  whether  it  is  a  fact  that  the  U.P.  Government  is  inclined  to  national-
 ize  the  indnstry  but  the  centre  is  not  giving  green  signal  to  state  Government.

 Prof.  Sher  Singh  :  Mr,  Speaker,  Sir,  it  has  been  made  clear  that  the  state  govern.
 ment  is  comretant  to  enact  legislation  on  the  issue,  therefore,  there  is  no  legal  difficult-
 in  that  the  Government  of  India  can  enact  legislation  on  the  issue  only  after  the  positioy
 in  all  the  states  has  been  studied.
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 Shri  S.M.  Banergee  :  We  are  studying  the  situation  since  living  three  years.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr,  Speaker,  Sir,  the  second  part  of  my  qnestion  still

 remains  of  the  repaired.  I  would  like  to  know  whether  the  Government  Centre  has  been

 asking  the  Government  of  U.P.  not  to  nationilize  the  sugar  industry.

 Shri  F.A.  Ahmed  No,  it  is  not  so  the  Government  of  India  has  not  been  oppo-

 sing  the  move.

 #96.  श्री  मनोरंजन  हाजरा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  इस्पात  सामग्री  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के

 निर्माण  कार्य  में  रूकावट  पड़  रही  और

 समस्या को  सुलझाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम )  और  :  सामरिक

 महत्व  के  कुछ  इस्पात  की  कमी  का  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  संरचनात्मक ों  के  संविरचन  तथा

 स्थापन  कार्य  की  प्रगति  पर  कुछ  हद  तक  प्रभाव  पड़ा  है  ।  ऐसी  अपरिहार्य  आवश्यकताओं

 जिनकी  देशीय  उत्पादन  से  समय  पर  पूर्ति  नहीं  की  जा  आयात  द्वारा  पूरा  करने  के  लिए

 आवश्यक  कदम  उठाये गये  हैं  ।

 श्री  मनोरंजन  हाजरा  :  हमें  स्वदेशी  उत्पादन  भरी  इंजीनियरिंग  निगम  मंत्री  और  खान

 तथा  खनिज  निगम  दुर्गापुर  से  उपलब्ध  होता  है  ।  क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  निगमों से  स्वदेशी

 इस्पात  की  सप्लाई  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  और  इसी  कारण  बोकारों  इस्पात  asa  के  निर्माण  में

 गतिरोध  हुआ  है  |

 श्री  एस०  मोहन  कुमार  मंगलम्‌
 :

 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  पुर्णतया  ठीक  नहीं  है  कि

 इस्पात  भारी  इ  जीनियरिंग  निगम  और  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  से  आ  रहा

 है  ।  इस्पात  की  कमी  का  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  उपकरणों  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 इस्पात  का  उत्पादन  देश
 के

 इस्पात  संयंत्रों  में  होता  परन्तु  कुछ  क्षत्रों में

 हमारा  इस्पात  का  उत्पादन  अपर्याप्त  रहा  है
 ।

 इस्पात  की  कमी  का  यही  कारण  है  ।

 at  मनोरंजन  हाजरा  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सरकार  इस्पात  का  आयात  करने

 रही  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस्पात  का  अ  यात  किस  देश  से  किया  जाएगा  ।

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  हमारा  विचार  रूस  और  जापान  से  इस्पात  आयात  करने

 का

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  इन  कठिनाइयों  के  परिणामस्वरूप  और

 सामरिक  महत्व  के  क्षेत्रों  में  निर्माण  काय  के  लिए  आवश्यक  इस्पात  के  smd4id बक  ॥  ह ४. ह  में  विलम्ब  होने  से

 बोकारो  इस्पात  परियोजना  के  पहले  चरण  की  मुल्य  सुची  में  और  वृद्धि  की  जायगी  ।

 श्री  एस०  मोहन  कुमार  मंगलम्‌  :  जी  नहीं  |
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 भविष्य  निधिनियमों  के  लागू  होने  के  बारे  में  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 नौ  सोमनाथ  चटर्जी  :

 क्या  इस  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भविष्य  निधि  नियमों  के  लागू  होने  के  बारे  में  आन्  प्रदेश

 के  क्ष  त्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  की  अपील  पर  1  अगर  1971  को  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये

 गये  निर्णय  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  :  हों  ।

 निर्णय  की  पेचीदगियों  पर  ब्रिटिश  किया जा  रहा  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उपाय

 08.  श्री  पी०  गंगादेवी :

 शी  रास  सहाय  पांडे  :

 भी  सामिनाथन  :

 क्या  इस्पात  और  खानम  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  की  कमी  दूर  करने  के  विचार  से  सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में

 इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  किन्हीं  तात्कालिक  उपायों  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  वे  उपाय  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  मोहन  :  जी  at

 हिन्दुस्तान  स्टील  foo  को  आशा  है  कि  यदि  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  सन्तोषजनक

 रहे तो
 1971-72  में  उनके  राउरकेला  और  दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखानों  का  उत्पादन

 1970-71  में  हुए  वास्तविक  उत्पादन  से  लगभग  10  लाख  टन  पिण्ड  अधिक  होगा  ।  इस  उद्दीन  की

 प्राप्ति  हेतु  वे  सभी  आवश्यक  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  उपकरणों  की  उपलब्धि  बढ़ाने  हेतु

 रखाव  के  कार्यक्रम  बड़े-बड़े  पू  जीगत  कार्यक्रमों  को  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  करना  ताकि

 दन  सुविधाओं  के  वर्तमान  अरूस्ठुलन  को  टीक  fear  जा  कच्चे  भा वद यक  उष्मसह

 wa  इ  आदि  की  प्राप्ति  तथा  प्रौद्योगिक  सुधारों  आदि  का  लागू  करना  शामिल  इस

 उद्देश्य  से  प्रत्येक  कारखानों  के  लिए  एक  तीन  वर्षीय  रोलिंग  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।  उत्पादन

 दर  पर  कड़ी  नजर  रखी  जा  रही  है  और  संस्थान  को  1971-72  के  उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  समर्थ  बनाया  जा  रहा  है  ।

 मासिक  निष्पत्ति  का  मूल्यांकन  समस्या-क्षेत्नों  में  प्रभावशाली  ढँग  से  कार्य  करने  और

 विभिन्‍न  निर्णयों  को  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिये  मंत्रालय  में  फोर्स ਂ  का  गठन

 किया  गया  है
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 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  A  हड़ताल

 *09.  श्री  राजसिह  देव  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  गत  छः  मंदिरों  में  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  कोई  हड़ताल  हुई

 यदि  तो  हड़ताल  के  क्या  कारण

 हड़ताल  के  दौरान  कितने  श्रम  घंटों  की  हानि  हुई  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी

 आधिक  हानि  और

 क्या  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्री  मोहन  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नही ं।

 विवरण

 न्
 नवम्बर  1970  से  अप्रैल  1971  पिछले  6  महीनों  में  प् Ro)  भरपूर  इस्पात  कारखाने

 के  कर्मचारियो ंने  3  आम  हड़तालें  कीं  ।  8-12-1970  को  कमंचारियों  ने  24  घन्टे  बंगाल  बंद  रखा  |

 कुछ  रितिक  दलों  ने  निम्नलिखित  बातों  को  लेकर  इस  बंद  के  लिए  आवाहन  किया  था

 1.  वस्तुओं  की  कीमतों  में  अत्यधिक  वृद्धि  |

 2.  पुलिस  के  तथाकथित  अत्याचार  के  कारण  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  और  केन्द्रीय

 रिजवी  पुलिस  का  हटाना  |

 3.  राज्य  में  तत्काल  मध्यावधि  चुनाव  कराना  1

 22-2-1971  को  अखिल  भारतीय  ब्लाक  पार्टी  के  अध्यक्ष  स्वर्गीय  श्री  हेमन्त  कुमार

 बोस  को  जिनकी  22-2-71  को  कलकत्ता  में  छुरा  मार  कर  हत्या  कर  दी  गई  श्रद्धांजलि  अपत

 करने  के  लिए  एक  और  बंगाल  बंद  किया  गया  |  राज्य  सरकार  ने  22  फरवरी  1971  की  सार्वजनिक

 छुट्टी  की  घोषणा  कर  दी  ।

 पूर्वी  बंगाल  में  दमन  चक्र  के  विरुद्ध  राज्य  के  राजनीतिक  दलों  के  आवाहन  पर  31-3-1971

 व  तीसरा  बंगाल  बंद  किया  गया  ।  कर्मचारियों  की  कुछ  पदों  को  उच्च  पदों  में

 बदलने  आदि  की  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  उपरिलिखित  आम  हड़तालों  के  अलावा  मजदूरों  द्वारा

 बिना  सूचना  «ए  कई  बार  कार्य  बन्द  रखा  गया  |

 अकाल  वाले  क्षेत्र

 *100.  श्री  श्याम नन्दन

 क्या  कृषि  मंत्री  वह  बता  से  a
 |  न  कपा  करेंगे

 कि  :

 हाल  ही  में  किन-किन  राज्यों  में  अकाल  वाले  क्षेत्र  घोषित  किये  गये  और
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 6  1893  (  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 काया वही  scr > सरकार  ने  उनको  सहायता  देने  हेतु  क्या  pl  र

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  बिहार  सरकार  ने

 सुचित  किया  है  कि  8  जिलों  के  20  खण्डों  के  क्षत  को  अकालग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  2  |

 राज्य  सरकार  ने  लगभग  12  करोड़  रुपये  की  लागत  का  एक  सहायता  कार्यक्रम

 यार  किया  है  जिसमें  कठिन  शारीरिक  काय  मुफ्त  जनस्वास्थ्य  पीने  के

 पानी  की  मवेशी  कुओं  को  बिजली  से  चलाना  और  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  स्थिति  का  स्थल  पर  जायजा  लेने  के  लिए  अधिकारियों  का  एक  केन्द्रीय  दल

 बहुत  शीघ्र  राज्य  का  दौरा  कर  रहा  और  दल  की  रिपोर्टे  प्राप्त  होने  पर  राज्य  सरकार  F

 केन्द्रीय  सहायता  सम्बन्धी  अनुरोध  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  इस  बीच  में  राज्य  सरकार  को

 तुरन्त  राहत  उपायों  के  लिए  1'75  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए  हैं  |

 केरल  के  मछली  उद्योग  के  लिए  वही  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सव  क्षण

 F101.  श्री  ए०  Fo  गोपालन

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  मछली  उद्योग  संबंधी  केरल  सरकार  की

 306  करोड़  रुपये  की  वृहद  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  नर स
 वारे ये  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठायेंगे  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०

 मास्टर प्लान  में  ये  कार्य  प्रस्तावित हैं

 555  बड़े  स्टील-हुल्लड़॒  वापस  और  8100  यन् त्री कृत  16  मत्स्य  बन्दरगाहों  का

 950  मीटरी  टन  बर्फ  प्रतिदिन  एक  अतिरिक्त  उत्पादन  के  लिए  क्षमता  का  2700

 मीटरी  टन  के  शीत  भण्डारण  की  14  नौ  निर्माण  प्रांगणों  की  स्थापना  और  स्टील  हुल्लड़

 ट्रेडर्स  के  निर्माण  के  लिए  22  19  मरम्मत  और  फिर  से  फिट  करने  वाले  4  बिना

 तार  के  1  जाल  बनाने  का  6  व्यापारिक  10  डिब्बा  वकी  14

 मत्स्य  खाद्य  1  मैरीन  डीजल  कारखाना  आदि  को  चाल  किया  जाना  ।  प्लान  में  ये  भी

 शामिल  हैं  :  4050  प्रारम्भिक  सहकारी  समितियों  का  मछुओं  के  लिए  लगभग  35,000

 186  मछली  मार्कीटों  और  340  मछली  की  दुकानों  की  व्यवस्था  है  ।  प्लान  में  कुल

 व्यय  305.92  करोड़  रुपये  का  है  ।

 प्लान  20  ag  की  अवधि  में  पूरा  होना  अर्थात  एक  अवधि  जो  साधारणतया  चार

 वर्षीय  योजनाओं  की  होगी  ।  अतः  प्लान  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  एक  व्यौरेपूर्ण  सर्वेक्षण  इस  समय

 क्रियात्मक  नहीं  है  ।  तो  भी  यह  प्लान  एक  लाभप्रद  रूपरेखा  प्रदान  करता  है  जिसके  प्रसंग  में  पंच

 वर्षीय  योजना  और  व्यौरेपूर्ण  कार्यक्रम  बनाये  जा  सकते  कार्यक्रम  जो  मास्टर  प्लान  की  सूची  में

 दिये  हुए  हैं  राज्य  में  मत्स्यपालन  के  सर्वोपरि  विकास  के  सम्बन्ध  2  रखते  हैं  और  अर्थनीति  के  सब

 क्षेत्रों-सरकारी  और  निजी  और  से  सम्बन्धित  हैं  ।  तदनुसार यह  आवश्यक है
 कि

 संसाधनों  जिनका  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  जिनमें  निजी  और  सहकारी  क्षत्र  सम्मलित  जुटाने  की

 आशा  विशेष  मूल्याँकन  किया  जाये  जिससे  कि  प्लान  में  उपलब्ध  होने
 के  लायक  कुल
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 ना  ee

 संसाधनों के  साथ  प्रभावात्मक  रूप  से  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  हों  ।  राज्य  सरकार  को  इसका  पहले

 से  ही  सुझाव  दे  दिया  गया  है  ।  राज्य  at  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  11  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 सम्मिलित  करती  है  ।  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  ये  कार्यक्रम  राज्य  के  अन्तत

 ब्यौरे  सहित  देख-भाल  लिए  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  में  बन्दरगाह  बनाने  के

 संसाधनों  के  सर्वेक्षण  के  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  के  लिए  उत्पादन

 कार्य  हाथ  में  ले  लिए  हैं  ।  सरकारी  और  सहकारी  पत्तों  में  अतिरिक्त  परियोजना  की  आशा  है  ।

 व्यार-पूर्ण  यो  जना यें  केवल  ऐसे  कार्यक्रमों  के  बारे  में  जिनके  लिये  fate  निर्धारित  करदी  है  या  विकास

 या  व्यापारिक  साहसिक  कार्यों  में  विनियोजन  के  लिए  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  लाभरूप  से

 बनाई  जा  सकती  हैं  ।  बिलियन  क्षेत्रों  में  संसाधनों  का  जिसे  हाथ  में  लेने  के  लिए  राज्य

 सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  है  मास्टर  प्लान  के  द्वारा  आचरित  20  वर्ष  की  अवधि  में  उत्तरोत्तर

 क्रमों  के  लिए  व्यौरेपूर्ण  परियोजना  को  सरल  बनायेगा  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 *  102  श्री  ब्विदिव  चौधरी  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि  :

 कुछ  समय  पुर्व  9  वीं  इस्पात  गलाई  भट्टी के  चालू  किये  जाने  के  परचात  दुर्गापुर

 इस्पात  संयंत्र  में  इस्पात  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  |

 वीं  इस्पात  गलाई  भट्टी  स्थापित  करने  के  पश्चात  संयंत्र  में  इस्पात  उत्पादन  की

 वर्तमान  स्थापित  क्षमता  क्या

 वर्तमान  स्थापित  क्षमता  और  इस्पात  के  वास्तविक  उत्पादन  में  कितना  अन्तर

 क्या  हाल  में  उन्होंने  व्यक्तिगत  रूप  से  संयंत्र  का  दौरा  किया  और  मजदूर  संघों  के

 नेताओं  तथा  सम्बन्धित  प्रबन्धकों  से  बातचीत  करके  स्थिति  को  सुधारने  का  प्रयत्न  किया  |

 इस्पात  और  खान  मन्दी  मोहन

 दुर्गापुर  कारखाने  की  tal  खुले  मुह  की  भट्टी  को  ही  चालू  हो  गई

 थी  ।  अभी  उत्पादन  में  वृद्धि  का  भ्रनुमान  लगाना  समय  पूर्व  है  क्योंकि  कुछ  भक्षियों  की  मरम्मत

 हो  रही  थी  अतः  भटिठयों  से  उत्पादन  कम  हुआ  ।  इसलिये  उत्पादन  में  तत्काल  कोई

 विशेष  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  फिर  भी  are  1971  के  58123  टन  इस्पात  पिण्ड  के  उत्पादन  की  तुलना
 में  अप्रैल  1971  में  उत्पादन  60534  टन  हुआ  और  मई  के  महीने  की  उत्पादन  दर  लगभग  68,000

 टन  इस्पात  पिण्ड  है  ।

 कि
 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  अधिष्ठापित  क्षमता  16  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  है  |

 नौवीं  ख  ल  मुह  की  भट्टी  16  लाख  टन  के  विस्तार  चरण  का  ही  एक  अग  है  |

 वर्ष  1971-72  के  लिए  11.5  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  करने  का  लक्ष्य
 रखा

 गया  है
 ।  परन्तु  1971-72  में  इस्पात  के  उत्पादन  तथा  अधिष्ठापित  क्षमता के  अन्तर  का

 अनुमान  लगाना  सम
 पव  है

 ।

 (a)  जी  at

 20



 6  1893  weal  के  लिखित  दत्त र

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  उपक्रमों  के  gay  क्यारियों  का  भाग  लेना

 क  103  श्री  एम०  एम०  जोजफ

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 श्री ए०  पी०  शर्मा :

 क्या  श्वास  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  और  गैर-सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  के

 शाम  लेने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किये  wr  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  कठ  जी  हां  |

 सांविधिक
 मालिक-म  जहूर-समिति

 के  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  की  योजना

 सरकारी  और  गर-सरकारी  ata  दी  क्षेत्रों  में  1958  से  स्वेच्छिक  आधार  पर  चली  आ  रही

 सरकार  ने  उचित  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध-बोर्डों  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को

 नियुक्त  करने  की  एक  योजना  भी  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  बैंक  कम्पनियां  का

 अधिग्रहण  और  हस्तानांतरण  )  1970  के  अन्तर्गत  बनाई  गई  राष्ट्रीयकृत  बेक

 att  विविध  योजना  1970  में  अनप  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  उन

 चोरियों  में  जो  श्रमिक  निदेशकों  के  बोर्ड  में  एक  निदेशक  नियुक्त  करने  की  व्यवस्था  करती

 है  ।  उपयुक्त  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  श्रमिकों  द्वारा  शेयर  रखने  की  एक  योजना  भी

 सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 असुरक्षित  पतन  तथा  गोदी  तमंचा  रियों  के  लिए  श्रम  पूल  बनाने  की  योजना

 104  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :

 क्या  श्व म  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पतन  तथा  गोदियों  के  असुरक्षित  कर्मचारियों  के  लिए  श्रमिक  पूल  बनाने  की

 योजना  किसी  पतन  पर  क्रियान्वित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  और

 उक्त  एल  से  कर्मचारियों  को  बया  लाभ  प्राप्त  होंगे  ?

 शम  और  ए््दसि  मंदी  आर०  Te  जहां  तक  गोदी  श्रमिक  बोडो

 का  प्रत  मौजूं  गावो  और  कांडला  के  गोदी

 श्रमिक  बोर्डों  से  सम्बन्धित  गोदी  श्रमिक  (  रोजगार  का  1948  के  अन्तर्गत

 बनाई  गई  रजिस्ट्रीकृत  योजना  के  और  रजिस्ट्रीकृत  योजना  के  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई

 योजना  नहीं  है  परन्तु  बम्बई  की  गोदियों  में  सामान्य  कार्य  मजदूरों  की  नियुक्ति  और  मद्रास  में  सामान्य

 कार्य  अनियत  मजदूरों  की  नियोजकों  और  यूनियनों  के  बीच  हुए  समझौते  के  ज्ञापनों  की  शर्तों

 के  अनुसार  विनियमित  की  जाती  है  ।  बम्बई  सीमा  शुल्क  भवन  अभिक्त्ताओ  ने  4  1971

 से  निकासी  और  उम्र-प्रेषण  श्रमिकों  का  एक  श्रमिक  पूल  बनाना  है  |
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 और  बम्बई  गोदियों  में  सामान्य  कार्य  मजदूर  जिनमें  निकासी  गैंग  श्रमिक

 तथा  पालावाले  और  शिविगमैन  सम्मिलित  स्थायित्व  और  मासिक  मजदूरी  लाभ  व  अन्य

 लाभ  जैसे  भविष्य  लाभ  प्राप्त  करते  हैं  ।

 मद्रास  गोदियों  के  सम्बन्ध  मद्रास  नौकरी  एसोसियेशन  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  पूल

 के  अनियत  श्रमिकों  को  न्यूनतम  गारन्टीक्ृत  हाजरी  सवेतन

 चिकित्सा  सुविधायें  इत्यादि  ऐसे  सभी  लाभ  मिलते  हैं  जो  सुची-बद्ध  गोदी  श्रमिकों  को

 लब्ध हैं  ।

 बम्बई  सीमा  शुल्क  भवन  अभिकर्त्ता  श्रमिक  पूल  के  निकासी  और  satan  श्रमिकों  के

 मामलों  वर्ग  के  श्रमिकों  को  बारी-बारी  से  रोजगार  15  दिनों  के  न्यूनतम  गारन्टी कृत

 मजदूरी  हाजरी  भत्ता  सवेतन  छुट्टी  और  साप्ताहिक  छुट्टी  मिलेगी  ।  जब  कभी  लगे  मैं

 श्रमिकों  की  कमी  होगी  तो  रोजगार  में  वर्ग  के  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 Nationalisation  of  Sugar  Industry  in  U.P.

 *105.  Shri  N.S.  Bisht

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  Central  Government  had  advised  the  U.  P.  Government  last  year
 to  nationalise  the  Sugar  Industry  in  the  State;

 (b)  If  so,  the  reasons  for  which  the  State  Govornment  have  not  so  far  nationalised

 the  Sugar  industry;  and

 (c)  Whether  the  Central  Government  propose  to  emphasise  on  the  State  Government

 to  take  necessary  action  in  this  regard ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralya  Men  Rajya  Mantri)

 Shri  Sher  Singh

 (a)  No.  Sir.

 (0)  &  (८)  Do  not  arise

 दक्षिणी  राज्यों  की  चीनी  मिलों  में  वित्तीय  संकट

 *106.  श्री  एस०  के ०  कृष्णन  :

 श्री  पी०  के०  देव

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिणी  राज्यों  की  चीनी  मिलों  में  भारी  स्टाक  हो

 जाने  के  कारण  भारी  वित्तीय  संकट  पदा  हो  गया

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  साधन  प्राप्त  हुआ  और

 समस्या  के  तत्काल  निवारण  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  शेर  :

 दक्षिणी  राज्यों  के  चीनी  कारखानों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  दिए
 हैं  ।

 जी  att
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 जिन  कारखानों  के  पास  उत्पादन  से  अधिक  अनुपात  में  स्टाक  है  उनकी  कठिनाइयों

 को  कम  करने  की  दृष्टि  से  उत्पादन  की  बजाए  उनके  पास  पड़े  स्टाक  के  आधार  पर  बिक्री  के  लिए

 चीनी  दी  जा  रही  है  ।  ऐसे  कारखानों  को  अतिरिक्त  चीनी  दी  गई  है  ।

 Lowering  pf  Ceiling  on  Agricnitural  Holdings

 *107.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Will  the  Minister  of  Agiculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  demand  for  lowering
 the  ceiling  on  agricultural  holdings  in  the  country;  and

 (b)  If  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya  Maitri
 (Shri  Annasaheb  P.  Shinde

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  matter  has  been  referred  to  the  Central  Land  Reforms,  committee

 बैलाडिला  लौह  वयस्क  मध्य  प्रदेश  के  कर्मचारियों

 द्वारा  बारी-बारी  से  भूख  हड़ताल

 *108.  श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बैलाडिला  लौह  अयस्क  मध्य  प्रदेश  के  कमेंचा  रियों

 द्वारा  बारी-बारी  से  की  जा  रही  भूख  हड़ताल  की  ओर  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  उक्त  भूख  हड़ताल  के  क्या  कारण  और

 (7)  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया है

 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  कण०

 जी  at

 और  :  पहले  श्रमिकों  की  एक  यूनियन  ने  मजदूरी  विन्यास  समिति  द्वारा

 सिफारिश  किये  गये  संशोधित  वेतन-मानों  की  क्रियान्विति  और  अन्य  अनुषंगी  लाभों  के  सम्बन्ध  में

 प्रबन्धकों  को  एक  माँग-पत्र  प्रस्तुत  किया  गया  था  ae  विवाद  सहायक  श्रमायुक्त  )

 रायपुर  द्वारा  समझौते  के  लिए  उठाया  गया  ।  यहाँ  तक  समझौता  कारंवाई  के  दौरान  यूनियन

 के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  भूख  हड़ताल  कर  दी
 ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  तन्त्र  के  अधिकारियों  के

 हस्ती प  से  यह  भूख  हड़ताल  समाप्त  की  गई  |  मां  पों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  जारी है  |

 कृषि  विकास  योजनाओं  के  लिए  छोटे  किसानों  को

 उपलब्ध  सुविधाए

 *109.  श्री  एन०  सुकर्मों  :

 क्या  कृषि  मिली  यह  बताने  की  कृपा  करें र  त्र ज  Ff:

 केवल  कुछ  धनी  किसानों  को  ही  उपलब्ध  कृषि  सुविधाओं  का  अधिकांश  लाभ
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 प्राप्त  होता  इस  बात  की  जांच  के  लिए  यदि  हाल  ही  में  कोई  अध्ययन  क्रिया  गया  है  तो

 क़ृषि-उपकरण  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  बंटवारे  के  वारे

 में  इन  धनी & क्र चा  नों  के  कथित  एकाधिकार  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  कया

 यदि  छोटे  किसानों  को  नयी  तकनीक  के  लाभ  उपलब्ध  किस  सीमा

 और

 इस  बारे  में  सरकार  की  वर्तमान  नीति  तथा  निष्पादन  परियोजनाएं  कया  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  से  चतुर्थ  योजना  के

 कृषि  क्षेत्र  में  से  मुख्य  कृषि  उत्पादन  में  50  प्रतिशत  वार्षिक  वृद्धि  प्राप्त  करना  तथा

 विकास  कार्यों  में  ग्रामीण  विशेषकर  दुर्बल  at  के  लोगों  को  अधिकाधिक  सक्रिय  सहयोग

 देने  तथा  उसके  लाभों  का  फायदा  उठाने  के  योग्य  बनाना  यह  स्वीकार  कर
 लिया

 गया  है  कि

 भू  जोतों  की  असमान  वितरण  विधि  तथा  नई  कृषि  तकनोलॉजी  के  फलस्वरूप  उपलब्ध  विकास  के

 संसाधनों  तथा  उपस्करों  से  विशेष  सुविधायें  प्राप्त  तथा  अल्प  सुविधायें  प्राप्त  वर्गों  में  और  अधिक

 तीब्र  अभिमानता  उत्पन्न  हो  रही  है  ।

 योजना  आयोग  की  प्रेरणा  से  किये  गये  कुछ  अध्ययनों  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  छोटे  किसान

 भी  आधुनिक  आदानों  तथा  कृषि  प्रणालियों  को  अपनाने  में  बड़  कृषकों  की  तुलना  में  कम  प्रगतिशील

 तथा  कम  इच्छुक  नहीं  हैं  ।  किन्तु  उनकी  कुछ  कठिनाइयां  हैं  जैसे  कि  जौन  पट्टे  की

 आदानों  तथा  जल  की  अपर्याप्त  तथा  असामयिक  ऋण  सुविधाओं  का  अभाव  तथा  विपणन

 और  भंडारण  की  असंतोषजनक  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण  पुनरीक्षण  समिति  ने  भी

 इस  तथ्य  की  ओर  संकेत  किया  हैं  कि  छोटे  कृषक  ग्रामीण  विकास  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  से  अनुमति

 या  संख्या  अथवा  अपनी  आवश्यकताओं  में  किसी  प्रकार  लाभान्वित  नहीं  हुये  और  यह  कृषि

 विषयक  संस्थागत  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  से  सत्य  gi  अतः  उन्होंने  ऋण  नीतियों  तथा

 प्रणालियों  के  सामान्य  पुर्न  वितरण  के  साथ-साथ  मार्गदर्शी  प्रयोग  के  रूप  में  विशेष  एजेन्सियाँ

 स्थापित  करने  की  भी  सिफारिश  की  जिनसे  कि  संभाव्य  क्षमता  वाले  छोटे  कृषकों  को  ort

 व्यापार  तथा  गतिविधियों  से  लाभ  अजित  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  विशेष  उपाय  अपनाये

 जा  सरके  |

 सरकार  द्वारा  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई  है  और  चुनीदा  जिलों  में  46  लघु  कृषक

 वकास  एजेन्सियों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  परियोजना  प्रत्येक  जिले  से  50,000

 छोटे  कृषकों  को  लाभान्वित  करने  के  लिये  लागू  की  जा  रही  है  ।  ये  एजेंसियां  अपने  क्षेत्न  में  छोटे

 कृषकों  के  कार्यक्रमों  का  निर्धारण  तथा  समुचित  कार्यक्रमों  को  तयार  करने  का  काय  करेंगी  और

 जहां  तक  सम्भव  होगा  वर्तमान  संस्थाओं  से  सेवा  और  की  उपलब्धि  सुनिश्चित

 करायेंगी  |  भारत  सरकार  द्वारा  चतुर्थ  योजना  की  अवधि  में  ऐसी  प्रत्येक  योजना  के  लिये  लगभग

 1:85  करोड़  रुपये  का  अनुदान  प्रदान  किया  जायेगा  |

 इसके  उप-सीमांत  कृषि  श्रमिकों  तथा  भूमिहीन  श्रमिकों  के  विशाल

 वर्ग  के  लिये  एक  अन्य  परियोजना  तथा  पूरक  काम  धन्धों  और  रोजगार  के  अन्य  अवसरों  की

 व्यवस्था  के  लिए  मागं  दर्शी  पर् यो जता  समस्त  देश  के  41  चुनींदा  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  करने  के  लिये



 1893  meat  मे  दिखी  उत्तर

 तैयार  की  गई  है  ।  ऐसी  प्रत्येक  परियोजना  से  इस  के  लगभग  20,000  लोगों  के  आवृत  होने

 की  सम्भावना है  ।  चतुर्थ  योजना  में  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  स्थूल  रूप  से  1  करोड़  रुपये  के

 अनुदान  की  व्यवस्था  की  गई  भारत  सरकार  द्वारा  अभी  तक  लघु  कूपक  विकास  एजेन्सियों  में

 45  परियोजनाएं  तथा  सीमांत  कृषक  तथा  कुकी  श्रमिकों  की  34  परियोजनाओं  अनुमोदित  की  गई

 इन  परियोजनाओं  से  प्राप्त  अनुभव  के  व्यापक  उपयोग  द्वारा  ग्रामीण  समुदाय  के  अल्प  सुविधा

 प्राप्त  वर्गो  के  विकास  में  सफलता  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  हुई  हानि

 श्री  बी०  के०  दास चौधरी |

 श्री  कल्याण  सुन्दरम  :

 श्री  चन्द्रप्पन  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड
 को

 ae  1969-70  तथा  1970-71  के  दौरान  कितनी

 हानि

 इसके  कया  कारण  और

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  काये  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्री  सोहन

 1969-70  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  10.473  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  |

 ay  1970-71  का  हिसाब  किताब  तैयार  किया  जा  रहा  है  तथा  हिसाब  किताब  तैयार  हो  जाने

 तथा  इसकी  परीक्षा  हो  जाने  के  पश्चात  ही  स्थिति  मालूम  at  सकेगी  फिर  वर्तमान  संकेत

 ऐसे  है  कि  1970-71  में  भी  कम्पनी  को  घाटा  gt  जिसकी  मात्रा  न्यूनाधिक  गत  ः  के

 बराबर  ही  होगी  ।

 इस  घाटे  का  मुख्य  कारण  1970-71  में  दुर्गापुर  और
 राउरकेला

 के  इस्पात

 खानों  में  1969-70  की  तुलना  में  कम  उत्पादन  होना  है  और  इसका  मुख्य  कारण  कुछ  हद  तक

 दुर्गापुर  में  सारे  वर्ष  तथा  राउरकेला  में  aw  के  पूवाद्ध॑ता  में  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे  न  होना

 इन  कारखानों  में  कुछ  तकनीकी  तथा  परिचालन  सम्बन्धी  कमियाँ  भी  थी  ।

 मालिक  मजदूर  संबंधों  की  स्थिति  के  कारण  निर्धारित  सीमाओं  में  रह  कर

 स्तान  स्टील  लि०  के  प्रबन्धक  उत्पादन  को  यथाशीघ्र  निर्धारित  क्षमता  तक  लाने  के  लिए  सभी  संभव

 उपाय  करने  के  बारे  में  पूरी  तरह  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  में  संयंत्र  तथा  उपकरणों के

 रखाव  को  बेहतर  बनाना  फालतू  उष्म सह  इंजिनों  तथा  अन्य  आवश्यक  सामग्री  की

 उत्पादन  सुविधाओं  में  असन्तुलन  को  ठीक  करने  के  लिए  आवश्यक  पू  जगत  कार्यक्रमों  में  तेजी

 प्रायोगिक  सुधार  करना  आदि  सम्मिलित  हैं  ।
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 ह

 औद्योगिक  आवश्यकताओं  के  लिये  वन  संसाधनों  का  विकास

 श्री  तेजा  सिंह  स्वतंत्र

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  औद्योगिक  आवश्यकताओं
 की  पूर्ति  करने  वाले  आधारभूत  वन  संसाधनों  के

 विकास  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  और

 जी  हां  ।  शीघ्र-उत्पन्न  होने  वाली  किस्मों  का  रोपण  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 तीसरी  योजन वधि  के  दौरान  विशेष  रूप  से  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  इसका  रद्द  तय  बांस

 आदि  जैसी  तेजी  से  उगने  वाली  किस्मों  को  लगाना  था  जिससे  कि  वन  पर  आधारित

 विशेषकर  लुगदी  और  कागज  के  कच्चे  माल  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ॥

 यह  योजना  देश  में  औद्योगिक  प्रोत्साहन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  चालू  की  गई  थी  जिससे  कि  इन

 उद्योगों  की  शीघ्रता  से  बढ़ती  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 1961-62  से  1968-69  तक  के  दौरान  2,58,460  हेक्टर  क्षेत्र  में  ये  किस्में  लगाई  गई  थी  ।

 यह  योजना  अब  राज्य  क्षत्र  में  है  और  तदनुसार  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  वन  विभागों

 का  3,02,000  हेक्टर  रोपण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  1969-70  और  1970-71  लगभग  97,000

 हेक्टर  में  तेजी  से  उगने  वाली  किस्में  लगाई  गई  |

 राज्य  क्षेत्र  की  और  व्यापारिक  उपयोगों  के  लिये  मितव्ययी  पौधे  लगानाਂ

 शीषिक  योजना  में  दियासलाई  आदि  जैसे  वन  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिये  उपयुक्त

 सस्ती  किस्मों  को  लगाने  की  भी  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 1961-62  से  1968-69  तक  के  दौरान  6,02,300  sat  क्षत्र  में  मितव्ययी  पौधे  लगाये

 गये  और  इस  योजना  के  अन्तर्गत  चौथी  योजना वधि  के  दौरान  3,39,170  हेक्टर  में  रोपण  किये

 जाय ेगे  ।  1969-70  और  1970-71  के  दौरान  लगभग  1,07,590  हेक्टर  में  रोपण  किया  गया  ।

 Chief  Ministers  Conference  on  Land  Reforms

 112  Shri  Ramavatar  Shastri:

 will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  had  called  a  meeting  of  the  chief  Ministers  of  States  in
 March  1970  to  discuss  the  question  of  land  reforms;

 (b)  the  names  of  the  States  whose  chief  Ministers  attenended  the  meeting:

 (c)  the  points  regarding  land  reformes  which  were  discussed  and  on  which  decisions
 were  taken  in  the  said  meeting;  and

 (b)  whether  the  Chief  Ministers  could  not  agree  unanimously  on  the  point  of  ceiling
 on  land?
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 The  Minister  of  States  in  the  Ministry  of  Agriculture

 (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya  Mantri)  Shri  Anna  Saheb  P.  Shinde

 (a)  &  (७)  :  No  meeting  of  the  Chief  Ministers  of  States  was  called  in  March  1971  to
 discuss  the  question  of  land  reforms.  However  a  meeting  of  the  Central  land  Refoms  comr«
 ittee  was  hold  on  April  16,  1971.  Chief  Ministers  of  Bihar,  Maharashtra  and  Punjab  and
 Revenue  Minister  of  Tamilnadu  (on  behaalf  of  the  Chief  Minister,  Tamilnadu)  attended  as

 special  invitees.

 (c)  &  :  There  was  a  broad  agreement  that  there  is  need  for  reviewing  the  provisions
 of  the  ceiling  laws  with  a  view  to  making  them  more  effective  and  purposeful.  The  follow-

 ing  points  were  discussed  at  the  meeting.

 1.  Level  of  ceiling

 It  was  noted  that  in  a  number  of  States  the  level  of  ceiling  was  still  on  the  high
 side.  However,  since  the  data  available  with  the  Committee  was  considered  inadequate  it  was
 cecided  that  before  any  decision  with  regard  to  lowering  of  ceiling  was  taken  all  neccessary
 data  should  be  collected  from  the  various  States.

 2.  Unit  of  application  of  ceiling

 With  regard  to  the  unit  of  application  of  ceiling,  it  was  decided  that  the  manner  in

 which  ceiling  should  be  made  applicable  to  the  aggregate  area  held  by  all  the  members  of
 a  family  should  be  decided  after  detailed  information  has  been  received  about  working  of
 the  provisions  of  the  existing  legisiation  in  the  various  States.

 3.0  Exemptions

 It  was  agreed  that  exemptions  from  ceiling  should  te  curtailed  to  the  minimum  in
 the  light  of  local  conditions.

 बेरोजगारी  की
 समस्या  को  हल  करने  के  बारे

 में  इकेफ  तथा  सुदूर  पुर्व  के  लिये

 आ्थिक्र  के  सुझाव

 113  रानेन

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि
 १

 क्या  कैफे  तथा  सुदूर  gt  के  लिये  आर्थिक  ने  जनसंख्या  तथा

 परिवार  नियोजन  के  विषय  पर  अभी  हाल  में  आयोजित  हुए  एशिया  एमप्लायस  सेमिनार  को  जो

 अपना  प्रतिवेदन  दिया  उसमें  कैफे  के  अंतगर्त  आने  वाले  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  तथा  अन्य  रोजगार

 की  बढ़ती  हुई  समस्या  पर  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ;.

 क्या  इकेफे  ने  इस  समस्या  के  हल  करने  के  लिये  कुछ  सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 घ
 \

 (  / )  क्या  सरकार  का  विचार  इन  सुझावों  के  आधार  पर  कोई  कार्यवाही  करने  का

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  Fo

 प्रश्न  में  उल्लिखित  इकेफे  सचिवालय  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  नहीं  मिला है  ।

 और  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।
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 रोजगार  संबंधी  योजनाओं  क॑  सुझाव  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  के  विश  यज्ञ

 *  114  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  |

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्यक्रम  से  किसी  विशेषज्ञ-दल  को  आमन्त्लिक  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जो  ऐसी  ठोस  योजनाओं का

 सुझाव  दे  जिससे  देश  में  रोजगार  के  नये  अवसर  पैदा  किये  जा  सकें  ?

 श्रम  ऑर  पुनर्वास  मन्त्री  श्री  आर०  Fo  खाडिलकर

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सगठन  ने  एशिया  के  एक  क्षेत्रीय  दल  का  गठन  किया  है  जो  उसके  विश्व

 नियोजन  कार्यक्रम  की  संधटक  एशियायी  जनशक्ति  योजन  का  अगले  |  इस  का  मुख्य  उद्देश्य

 एशियायी  क्षेत्र  के  देशों  में  फैली  बेरोजगारी  और  अपूर्ण  नियोजन  की  मात्ना  का  अनुमान  लगाना  तथा

 इन्हें  दूर  करने  के  लिए  नीति  निधारित  करने  और  तकनीकी  सेवाओं  के  विकास  में  सहायता  देना

 विशिष्ट  कार्यक्षेत्र  जिन  के  आधीन  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  भ्रर्न्ताष्ट्रीय  विकास  कार्यक्रम

 से  सहायता  का  अनुरोध  किया  अभी  विचाराधीन  है  ।

 रूरकेला  तथा  दुर्गापर  संयंत्रों  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी

 115.  श्री  एम०  कतामुतु  :

 क्या  इस्पात  तथा  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  रूरकेला  और  दुर्गापुर  स्थित  इस्पात  संयंत्र  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  हो

 गई  और

 यदि  तो  उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  थे  ?

 इस्पात  तथा  खान  मन्त्री  मोहन  कुमारमंगलम )

 हां  ।  1962-70  ष् हे वष  अपेक्षा  1970-71  के  वष / में में  राउरकेला  तथा

 दुर्गापुर  में  उत्पादन  कम  हुआ  |

 उत्पादन  में  कमी  दुर्गापुर  में  सारा  साल  तथा  राउरकेला  में  aw  के  पूवाद्ध

 में  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे  न  होने  के  कारण  हुई  ।  इन  कारखानों  में  कुछ  तकनीकी  तथा

 चालन  सम्बन्धी  रूकावटें/त्र.टियां  भी  थीं  ।

 _

 दुग्ध  उत्पादों
 के  निर्माण  से  प्रतिबन्ध  हटाने  के  लिए  दिल्ली  में

 क
 व्व्नास्‍्गा

 सप्लाई  में  वृद्धि

 करने  के  सम्बन्ध  में  योजना

 116.  श्री  एस०  Alo  सामन्त  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (=)  क्या  प्रति  वह  मई  से  सितम्बर  तक  दुग्ध  उत्पादों  के  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिये  जाने  के  कारण  दिल्ली  तथा  उसके  पड़ौसी  राज्यों  के  कई  जिलों  के  दुग्ध  और  दुग्ध-उत्पादों  के

 व्यापार  में  लगे  अनेक  व्यक्तियों  को  बहुत  हानि  उठानी  पड़ती  और

 दुग्ध  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  की  कोई  ऐसी  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे
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 भविष्य  में  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  की  आवश्यकता  न  पड़  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag)

 जी  a

 एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 मंसूरी  .  के  प्राकृतिक  प्रश्न  चक्र  के  कारण  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  दुग्ध  उत्पादन  ग्रीष्म

 महीनों  के  दौरान  पर्याप्त  रूप  से  नीचे  चला  जाता  है  यह  हरे  चारे  के  आभाव  के  कारण  सुस्पष्ट

 है  ।  उपभोक्ताओं  को  विशेषत  शिशुओं  गर्भवती  बच्चे  वाली  अस्पताल

 आदि  की  तरल  दूध  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  दूध  के

 जिनमें  क्रोम  सप्र  टा  दूध  और  किसी  भी  प्रकार  की  मिठाई

 जिनके  बनाने  में  दूध  या  इसका  कोई  उत्पाद  घी  को  छोड़कर  अवयव  के  निर्माण  के  लिये  दूध

 के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  जाये  ।  इन  में  से  कुछ  जैसे  खीवा  और  रबड़ी  दिलासा  वस्तुए  हैं  ।

 2.  सन  1968  से  1971  तक  दूध  की  सप्लाई  के  संरक्षण  और  बढ़ाने के  मदद  ब्य  से

 न्द्रीय  सरकार  मेरठ  और  बुलन्दशहर  दूध  कौर  दूध  उत्पाद  नियन्त्रण  आदेश  को  प्रति

 ay  लागू  करती  रही  है  ।  इस  आदेश  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  दिल्ली  प्रशासन  सम्मति

 ।  प्रकाशन  की  सम्मति  से  लगू  किया  जाता  है  ऐसे  ही  आदेश
 पंजाब

 और  हरियाणा  सरकारें  भी  लागू

 करती  हैं  ।

 3.  मेरठ  और  बुलन्दशहर  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  नियन्त्रण  आदेश  आइस

 कुल्फी  कुल्फी  के  निर्माण  और  बिक्री  के  जिनके  बनाने  में  न  तो  रबड़ी  या

 मलाई  प्रयोग  होंती है  ।  दूध  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  ।  नियन्त्रण  उन

 मिठाईयों  जिनके  बनाने  में  घी  को  छोड़कर  दूध  और  इसका  कोई  उत्पाद

 अवयव  नहीं  निर्णय  वही  करता  नियन्त्रण  आदेश  ग्रीष्म  महीनों  के  90

 दिन  या  उससे  दिन  की  अवधि  ज़ब  दूध  उपलब्धि  थोड़ी  सप्लाई  में  होती  के

 लिये  सीमित  है  ।  1971  वर्ष  के  दौरान  नियन्त्रण  आदेश  7  1971  से  15  1971

 तक  केवल  70  दिन  के  लिये  लागू  है  ।  जब  कि  कुछ  कठिनाई  अप रिहा यं  है  सब  तरह  से  प्रयत्न

 किया  जा  रहा  है  कि  यह  कठिनाई  जहां  तक  सम्भव  हो  कम  से  कम  संख्या  तक  सीमित  रहे  और

 केवल  एक  सीमित  अवधि  के  लिये  हो  ।

 4.  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  दुग्ध  क्षत्र  में  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 (1)  बाढ़  प्रचालन  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  में  दुग्ध  प्रक्रिया  सुविधाओं  के  लिये  और  दिल्‍ली  दुग्ध

 योजना  के  दुग्ध  क्षेत्रों  में  जो  उत्त र  पंजाब  और  राजस्थान  राज्यों

 में  स्थित  दुग्ध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  18  करोड़  से  20  करोड़  रुपये  की

 रकम  निर्धारित  की  गई  है  ।  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  अन्य  तकनीकी  आदानों  की

 व्यवस्था से  प्राप्त  कर  ली  जायेगी  जिनमें  पहले से  ही  तैयार  wad  हरा  चारा
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 कृत्रिम  पशु-चिकित्सा  सम्बन्धी  दवाइयां  और  वत्स  पोषण-पालन

 सहायता  सम्मिलित  है  ।

 (11)  80  लाख  रुपये  से  भी  अधिक  प्रति  परियोजना  के  व्यय  चारहन  पशु  विकास

 परियोजनाएं  पाँच  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  जिले  मेरठ  हरियाणा  के  जिला

 गुड़गावां  और  करनाल  और  राजस्थान  के  जिला  बीकानेर  में  कार्यान्वित  की  जा

 रही  है  ।  ये  परियोजना  एक  विशेष  विकास  करेंगी  जिनमें  अन्य  चीजों  के  साथ

 कृत्रिम  गर्भाधान  के  द्वारा  पशुओं  का  राजीव  और  चारे  का  पशु

 चिकित्सा  सम्बन्धी  सहायता  और  डेरी  विस्तार  कार्यवाहीयां  सम्मिलित  हैं  ।

 शुष्क  भूमि  समन्वित  कृषि  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  :

 *117  श्री  भोला  माँझी  :  व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  के  लिए  शुष्क  भूमि  समन्वित  कृषि  विकास  योजना  के  अन्तर्गत

 मार्गदर्शी  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  से  प्रस्ताव  पास  हो  गये

 (  ख  )  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और  प्रस्तावों  की  कुछ  लागत  क्या  है  |

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  और

 प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  राज्यों  को  किस

 प्रकार  की  और  कितनी  सहायता  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०

 1970-71  से  आरम्भ  करके  चौथी  योजना  के  दौरान  12  राज्यो ंसे  वारानी  भूमि  क़षि

 के  अधीन  24  आदर्श  परियोजनायें  होंगी  ।  1970-71  के  दौरान

 मध्य  महा  तमिलनाडू  और  उत्तर  प्रदेश  प्रत्येक  में  एक  एक

 योजना  आरम्भ  की  गई  और  यह  1971-72  के  दौरान  और  ना  बाद  भी  जारी  रखी  जायेगी  ।

 शेष  15  आदर्श  परियोजनाओं  1971-72  तथा  उसके  पश्चात  शुरू  हो  जायेंगी  ।  are

 जम्मू  और  मध्य

 तमिलनाडु  और  उत्त  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  से  13  नई  परियोजनायें  आरम्भ  करने  के  लिए

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  राजस्थान  से  दो  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ।

 भूमि  भूमि  समुचित  काश्त  कार्य  और  भूमि  जल  प्रयोग

 छिड़काव  सिंचाई  का  नई  नई  फसलों  और  qt  औजारों  और  कृषकों

 के  प्रशिक्षण  आदि  के  मुख्य  मद  इसमें  शामिल  किये  गये  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  की  महत्वपूर्ण  बात

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  केन्द्रों  और  परियोजनाओं  के  बीच  समन्वय

 करना  है  |

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  गई  नई  परियोजनाओं  की  कुछ  राजस्थान  को

 1971-72  के  लिये  289  करोड़  रुपये  आती  है  ।  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  प्राप्त

 सभी  प्रस्तावों  को  मंजूर  कर  दिया  है  |

 30



 Asa  =,  1893  weal  के  लिखित  उत्तर

 नाय

 क्योंकि  यह  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  है  ।  तकनीकी  मार्गदर्शन  के  योजना  की

 सम्पूर्ण  लागत  अनुदान  और  ऋण  सहित  केन्द्र  जुटायेगा  ।  प्रत्येक  परियोजना  की  सहायता  की

 राशी  भिन्न  भित  होगी  जो  प्रत्येक  परियोजना  की  वास्तविक  स्थिति  पर  निसार  करेगी  ।

 पश्चिम  आसाम  तथा  त्रिपुरा  को  चावल  की  सप्लाई  में  वृद्ध

 118.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  समर  गृह :
 ७०

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप
 1  करेंगे नार  किः

 क्या  बंगला  देश  शरणार्थियों  के  आगमन  तथा  चावल  की  कम  वसूली  को  देखते  हुए

 सरकार  ने  पश्चिम  आसाम  तथा  f
 ्
 ads
 ट 4 ७ अंदा अ आ  को  चावल  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न पर

 विचार  किया  और

 यदि  तो  इन  में  से  प्रत्येक
 राज्य

 को  चावल  की  अब  तक  कितनी  अतिरिक्त

 सप्लाई की  गई  हैं  ।

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी ०  :

 जी  हाँ  t

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  अधिप्राप्ति  कम  होने  और  बंगला  देश  से

 शरणार्थियों  के  आने  से  अतिरिक्त  मात्रा  की  सप्लाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।  बताई  गई

 आवश्यकताएं  1970  से  अक्तूबर  1971  तक  के  पूरे  फसल  वर्ष  के  लिए  हैं  राज्य  सरकार

 की  वर्तमान  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  के  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 feat  में  पर्याप्त  स्टाक  मौजुद  है  और  राज्य  की  आगामी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  पश्चिमी

 बंगाल  के  भारतीय  खाद्य  निगम  के  feat  पर्याप्त  स्टाक  तैयार  करने  के  लिए  प्रति  माह  चावल

 भेजने  हेतु  कार्यक्रम  बनाए  गये  है  ।  असम  के  मामले  में  भी  की  गई  अतिरिक्त  मांग  आगमी

 कक्षाओं  के  लिए  है  और  राज्य  की  आगामी  आवश्कताओं  की  पूर्ति  के  लिए  असम  के  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  डिपों  में  चावल  का  पर्याप्त  स्टाक  तैयार  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  जहां  तक  हरिपुरा

 का  संबंध  प्रशासन  द्वारा  सुचित  आवश्यकताओं  तक  आवंटन  किया  गया  है  और  प्रशासन  द्वारा

 तैयार  किए  गये  कार्यक्रम  के  अनुसार  चावल  भेजने  की  योजना  बनाई  गई

 राज्यों  द्वारा  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  के  लिए  मांगी  गई  सहायता

 119.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  और  नागालैंड  आदि  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से

 की  है  कि  वह  पूर्वी  बंगाल  से  भारत  आने  वाले  शरणा  प a  at  का  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर

 यदि  तो  उन  शरणार्थियों  को  सभी  सहायता  देने  के  केन्द्रीय  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही  की
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 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  उन  शरणार्थियों  को  स्थान  देने  के  लिए  कहा

 और

 ae
 इन  शरणार्थियों  के  लिए  आवास  और  रोजगार  cy  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 श्रभ  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  Ho  से

 मानवता  के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  पूर्वी  बंगाल  से  आने  वाले  शरणार्थियों  को

 इयक  राहत  सहायता  प्रदान  करने  का  निश्चय  किया  है  ।  पश्चिम  मेघालय  और

 हरिपुरा  की  सीमावर्ती  राज्य  जहां  कि  पूर्वी  बंगाल  से  शरणार्थी  अपने  घरों  को  छोड़  कर

 लगातार  आ  रहे  भारत  सरकार  की  हिदायतों  के  शरणार्थियों  आश्रय  भोजन

 और  चिकित्सा  सहायता  के  रूप  में  आवश्यक  राहत  सुविधाए  प्रदान  कर  रही  है  ।  तथापि  इन  सभी

 सहायता  उपायों  का  खे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  है  |

 आशा  की  जाती  है  कि  जेसे  ही  भ्रनुकूल  स्थिति  उत्पन्न  हो  शरणार्थी  अपने  घरों

 को  लौट  जायेंगे  ।  इसलिए  भारत  सरकार  की  यह  नीति  है  जहां  तक  संभव  इन  शरणार्थियों

 को  आवास  केवल  सीमावर्ती  राज्यों  में  ही  दिया  जाये  जहां  से  इनके  लिए  पूर्वी  बंगाल  में  अपने  घरों

 को  लौट  जाना  अपेक्षाकृत  आसान  होगा  ।

 इसी  इन  शरणार्थियों  को  रोजगार  देने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  पैदा  होगा  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  नागालैंड
 दें

 किसी  शरणार्थी  के  आने  की  सुचना  नहीं  है  ।

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  इस्पात  का  वितरण

 120.  श्री  एच०  एम०  पटेल

 कया  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  इस्पात  के  कोटे  देने  सम्बन्धी  नीति  में

 अभी  हाल  में  संशोधन  किया  है  ।

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते  नया  और

 इस  बारे  में  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  स्त्री  मोहन  कुमारमंगलम  :

 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 एल्यूमिनियम  तथा  उत्पादों  की  मृत्य  निर्धारण  नीति  सम्बन्धों  कठिनाईयों  तथा  लागत  के

 बारे  में  जाँच

 447  श्री  लीलाधर  कटकी

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एल्यूमिनियम  तथा  उसमें  उत्पादनों  का  मूल्य  निर्धारण  नीति  सम्बन्धी
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 —

 कठिनाइनायों  तथा  लागत  के  सारे  से दे  कि  द  ब् |  जाच  करान  क  hl ls
 =r  नाया  के  Faxsr  at  अध्ययन दल  नियुक्त  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 दल  की  मुख्य  सिफारिश  निष्कर्ष  क्या  ा
 arr

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  aaa  किये  जाने  का  विचार है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्र लय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  खा ं)

 और  हां

 और  कार्यकारी  दल  सिफारिशों  और  उन  पर  गई  अथवा  किए  जाने

 के  लिए  प्रस्तावित  कार  वाई  को  अर्न्ताविप्ट  करने  वाले  सरकारी  संकल्प  संख्या  (118)  धातु

 1-70,  तारीख  24  1971  जो  कि  भारत  के  में  प्रकाशित  हुआ  की  प्रति

 dart  है  ।  में  रखी  देखिए  संख्या  204/71]

 गन्ने  क  सत्य के  भुगतान के  लिये  बकाया  राशि

 448  सक्सेना

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  eo  )  28  1971  तथा  30  अप्रैल  1971  तक  राज्यवार  प्रत्येक  कारखाने  की

 और जो  गन्ने  के  मूल्य  की  कुछ  कितनी  राशि  भुगतान  के  लिए  बकाया  थी

 30  1971  तक  पिराई  की  द्तंमान  फसल  में  तथा  1969-70  की  गत  पिराई

 की  फसल  में  राज्यवार  प्रत्येक  चीनी  के  कारखाने  के  चाल  बन्द  होने  की  तिथियां  क्या हैं
 ?

 कृषि  न्याय  में  राज्य  मन्त्री  शी  शेर  सिह  एक  विवरण  संलग्न है  1 जिसमें  28

 1971  और  30  1971  को  1970  71.0  1969-70  और  1968-69  और  पूर्वे  के

 मौसमों  का  गन्ने  के  मुल्य  का  बकाया  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 205/71]

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  कारखानों  के  कार्य  प्रारम्भ  करने  और  बन्द  करने  जो

 कि  1970-71  के  मौसम  और  पिराई  मौसम  1969-70  के  दौरान  30  अप्रैल  1971  को  बन्द  हुई

 की  तारीख  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  205/71

 वह  1969-70  तथा  1970-71  में  नियंत्रित  we चापना  बाली  तथा  नस्ल  बाजारों  में  बिकने  वाली

 चीनों कें  मध्य  !

 449,  प्रो०  एस०  एल०  सकसेना  :

 क्या  कृषि  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1969-70 में  तथा  1970-71  में  जेर
 2n  लचन  eee AT aq  1971  तक  पिराई  की  प्रत्येक

 फसल  में  ं  राज्यवार  प्रत्येक  चीनी  कारखाने में  नियंत्रित  भाव  वाली  चीनी  तथा  खुले  बाजार  में

 बिकने  वाली  चीनी  का  प्रति  क्विन्टल  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  मूल्य  क्या  और

 लि
 qq  LAVIN 19469.  -70  नशा  1070 ast  1  Fie  71  में  राज्यवार  प्रत्येक  चीनी  कारखाने  में  गन्ने  से  प्राप्त

 चीनी  की  मात्ना  क्या  रही
 ?
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 कृषि  सूत्रीय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  राज्यवार  प्रत्येक  चीनी  कारखाने

 द्वारा  वसूल  किए  गये  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  के  न्यूनतम  और  अधिकतम  मुल्य  और

 1969-70  और  1970-71  वर्षों  में  उत्पादित  चीनी  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लेबी  चीनी

 मूल्य  बताने  वाला  एक  विवरण  संगठन  है  ।  लय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  206/71]

 ay  1969-70  और  30  1971  तक  वर्ष  1970-71  में  प्रत्येक  कारखाने  द्वारा  प्राप्त

 उपलब्धि  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  206

 171]

 गुजरात  में  ई०  एस०  आई०
 कारपोरेशन  को  स्थापना

 450.  भी  सोम चन्द  सोलंकी  :

 ब कया  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  Att  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  जानती  है  कि  गुजरात  के  औद्योगिक  श्रमिकों  ने  प्रशासन

 के  केन्द्रीयकरण  के  लिए  ई०  एस०  argo  कारपोरेशन  की  स्थापना  की  मांग  की

 य  सरका क्या  गुजरात  के  औद्योगिक  श्रमिकों  ने  केन्द्र  र  के  श्रम  मिलती  के  समक्ष

 ई०  एस०  आई०  कारपोरेशन  की  योजना  के  अधीन  जीवन  बीमा  सुविधाओं  के  बारे  में  अपना

 गम्भीर  असन्तोष  प्रकट  किया  AT;  और

 \  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  क्रिया  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के ०  खाडिलकर )  हां

 हाँ  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ag  स्पष्ट  किया  है  कि  गुजरात  के  लिए  एक  अलग  निगम  कानूनी

 रूप  से  जायज  नहीं  इसके  यह  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्निहित  साधनों  और

 जोखिमों  को  मिलने  के  बुनियादी  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  है  ।  श्रमिकों  की  शिकायतों  को  नोट  किया  जाता

 है  और  उनके  निवारण  के  लिए हर  प्रयास  किया  जाता  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  से

 त्सा  की  देख-रेख  के  लिए  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  का  माप-दण्ड  बढ़ा  दिया  गया  है  और

 अधिकांश  मामलों  में  निगम  की  अग्रिम  अनुमति  अब  आवश्यक  नहीं  हैं  ।  इसके  प्रादेशिक

 बोर्डों  को  कुछ  अतिरिक्त  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  एक  राज्य  बीमा  निगम  द्वारा  जिन  सुविधाओं

 को  लेने  का  दावा  किया  गया  उन्हें  हत  प्रयासों  द्वारा  राष्ट्रीय  योजना  तोड़े  बिना  प्राप्त  किये  जाने

 का  अनुसार  है  ।

 उचित  दर  वाली  दुकानों  से  दी  जाने  वाली  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 451.  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  की  उचित  दर  वाली  दुकानों  से  कार्डधारियों  को  मिलने

 वाली  चीनी  के  मुल्य  बढ़ा  दिए  हैं  ;
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 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 राशन  की  चीनी  का  मुल्य  बढ़ाना  कहां  तक  न्यायोचित  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  दिल्‍ली  प्रशासन ने  दिल्‍ली  में

 उचित  मुल्य  की  दुकानों  से  दी  जाने  वाली  लेवी  चीनी  का  मुल्य  बढ़ा  दिया  है  ।.

 और  :  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  चीनी  कारखानों  ने  जिनसे  केन्द्र  शासित  क्षे  त

 दिल्‍ली  को  लेवी  चीनी  आवंटित  की  जाती  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लेवी  चीनी  के  मूल्य  के  संबंध

 में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  थी  और  उच्च  न्यायालय  ने  उक्त  कारखानों  को

 मति  देते  हुए  यह  अन्तरिम  आदेश  दिया है  कि  जब  तक  fe  fxwz  याचिकाओं  अन्तिम

 रूप  से  निर्णय  नहीं  ले  जाता  है  तब  तक वे  अधिसूचित  मुल्य  से  अधिक  मूल्य  fear

 लेकिन  उस  afi  रिक्ति  मूल्य  को  बैंक  में  जमा  करना  होगा  और  रिट  याचिकाओं  पर  दिए  गये

 अन्तिम  आदेशों  को  ध्यान  में  रखकर  उसके  निपटान  हेतु  न्यायालय  के  भादेशो  पर  fast  करना  हैं  ।

 इन  आदेशों  के  फलस्वरूप  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  की  उचित  मुल्य  की  दुकानों  से  दी  जाने  वाली

 लेवी  चीनी  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  था  ।  यह  मूल्य-वृद्धि  20.14  रूपये  प्रति  क्विंटल  से  25.76-112

 रुपये  प्रति  क्विट के  बीच  की  गई  है  ।

 संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  दूध  के  टोकिन  जारी  करने  के  लिए  दिये  गये

 अनिर्णीत  प्रार्थना  पत्र

 452.  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर

 क्या  कृषि  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
 :

 दिल्‍ली  दुग्ध-योजना  के  पास  31  1971  तक  ऐसे  वि  तने  sat  पत्न  अनिर्णीत

 थे  जिन  पर  दूध  के  शौकीन  जारी  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  ने  सिफारिशें  की

 इन  शौकीनों  को  कब  तक  जारी  करने  का  विचार  है  ।

 1970-71  में  कितने  दूध  के  टिफिन  जारी  किये  और

 (=)  उन  व्यक्तियों  को  जिनकी  सिफारिशें  संसद  सदस्यों  द्वारा  की  गयी  है  तथा  साधारण

 व्यक्तियों  को  दूध  के  टोनी  जारी  करने  में  कितना  समय  लगता  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  शेर  707

 170  अनिर्णीत  आवेदन  gay  पर  ga  के  टोकन  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  शेष  537

 आवेदन  पत्तों  पर  भी  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  पन्द्रह  दिन  के  अन्दर  भ  र  दूध  के  टोकन  जारी

 करने  के  लिए  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  1970-71  की  अवधि  में  कूल  मिलाकर  8536  नये  दूध  के

 टोकन  जारी  किये  गये  थे  ।

 सामान्य  जनता  से
 31-5-68

 तक  प्राप्त  आवेदन  पत्तों  पर  दूध  के  टोकन  जारी  कर
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 दिये  गये  हैं  ।  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  सहित  प्राप्त  आवेदन  पत्तों
 के

 सम्बन्ध  में  दूध  की  आपूर्ति

 स्थिति  के
 अनुसार

 समय  2  पर  तथा  कोटा  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  ।

 कृषि  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  अमरीकी  परामर्श-दाताओं  का  बदला  जाना

 453.  श्री  राशि  भूषण  :

 क्या  कृषि  मंत्री  कृषि  विभाग  में  अमरीकी  परामर्शदाताओं  के  सम्बन्ध  में  3  1970

 के  तारांकित  संख्या  503  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  अमरीकी  परामर्शदाताओं  के  स्थान  पर  कब  तक  भारतीयों  को

 नियुक्त  करने  का  और

 यदि  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  है  तो  ऐसा  निर्णय  लेने  में  क्या  कठिनाई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  :  और  .  माननीय

 सदस्य  का  अभिप्राय  3  1970  को  लोक  सभा  में  उत्तर  दिए  गए  तारकित  seq  संख्या

 503  के  भाग  में  उल्लिखित  उत्तर  में  कृषि  विभाग  के  5  अमरीकी  विशेषज्ञों  से  हैं

 श्री  to  टी०  जो  कि  अमरीकी  विशेषज्ञों  के  दल  के  नेता  चले  गये  हैं  और  उनके

 स्थान  पर  श्री  ई०  डी०  बटलर  आए  हैं  ।  आशा  है  दो  विशेषज्ञ  अर्थात  श्री  एफ ०  एम०  राजहंस  और

 श्री  ई०  एल  दिसम्बर  1971  में  देश  छोड़  देंगे  ।  एक  अन्य  श्री  ई०जे०  पोप

 1972  में  चले  जायेंगे  ।  इन  तीन  विशेषज्ञों  के  समनुदेशन  की  अवधि  बढ़ाने  का  इस  समय  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  पांचवें  विशेषज्ञ  श्री  आर०  डी०  जो  कि  जुलाई  1970  से  यहां  हैं  और

 वे  1972  तक  यहां  रहेंगे  ।

 समस्त  विशेषज्ञों  की  अवधि  बढ़ाने  उनकी  सेवायें  प्राप्त.करने  से  पूर्व  उनके  मामले  में

 भली-भाँति  जांच-पड़ताल  की  है  ।  जहां  भारतीय  विशेषज्ञ  जम  जाते  वहां  विदेशी  विशेषज्ञ

 नहीं  लाए  जाते  ।

 पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  से  रेलवे  माल  डिब्बे  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 कोयला  उद्योग  में  संकट

 454,  st  रोबिन  aa:

 श्री  भोगेन्द्र  झा :

 श्री  मोहम्मद  इस्माइल :

 क्यो  इस्पात  उर  खान  मंत्री  यह  बनाने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  रेलवे  माल  feet  अनुपलब्धता  के  कारण  पश्चिम  ae

 तथा  विहार  में  कोयला  उद्योग  में  आये  भारी  संकट  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तों  उन  खानों  में  30  1971  के  अन्त  तक  अनुमानतः  कितने  मृत्य

 के  कोयले  का  भंडार  जमा  और

 सरकार  द्वारा  कोयले  के  जमा  भंडार  को  कम  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?
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 6  1893  प्रश्ों  के  लिखित  उत्तर

 इस्पात
 और

 खान  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 शाह  नवाज
 :

 हां  ।

 26°55  करोड़  रुपये  लगभग  |

 कोयला  संचलन  के  लिए  रेलवे  वैगनों  अनुपलब्धता  पश्चिमी

 बिहार  के  क्षेत्रों  में  विधि  और  आदेश  स्थितियों  के  क्षय  के  कारण  से  है  ।  सरकार  पहले  ही  स्थिति  से

 अवगत  है  और  स्थिति  पर  नियंत्रण  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  कर  रही  है  ।

 औद्योगिक  गृहों  के  अधिकार  में  कोयला  खानों  को  राज  सहायता  का  भुगतान

 455.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  ats  द्वारा  प्रति  se  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  अधिकतर  भाग

 उन  कोयला  खानों  को  मिलता  है  जो  कोयला  खानें  उन  चौदह  औद्योगिक  गृहों  के  अधिकार  मे  है

 जिनका  उल्लेख  एकाधिकार  आयोग  की  रिपोर्टे  में

 उनके  अधिकार  में  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  1968,  1969,  1970  वर्षों  में

 भर  अप्रैल  1971  तक  प्रत्येक  खान  को  भराई  के  लिए  राज  सहायता  की  कितनी  राशि  दी

 और

 क्या  इन  चौदह  औद्योगिक  गृहों  को  की  जा  रही  अदायगी  को  बन्द  करने  का  सरकार

 का  विचार  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  1969-70

 में  भराई  साक्रियाओं  के  लिये  कोयला  खानों  को  सहायता  के  रूप  में  संगीत  कुल  राशि  52858  लाख

 रुपये  थी  जिसमें  से  चौदह  औद्योगिक  गृहों  के  स्वामित्व  में  भराई  कोयला  खानों  को  संदत्त  राशि

 220:26  लाख  रुपये  थी  इस  प्रकार  यह  कुल  संदाय  का  41°67  प्रतिशत  हुआ  |

 1969-70  और  1971  के  संबन्ध  में  विवरण  संलग्न  है

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  207/71]  अन्य  कालोनियों  के  बारे  में  विवरण

 एकत्न  किये  जा  रहे  हैं  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे  |

 राज-सहायता  के  लिए  कोयला  खानें  सुरक्षा  और  विकास

 1952  और  तदुधीन  बनाए  गए  नियमों  के  उपबन्धों  दुवार  शासित  है  और

 सहायता  का  कोयला  खानें  और  1954  में  यथा  उपबन्धित  केन्द्रीय

 सरकार  दवारा  विहित  दरों  पर  किया  जाताਂ  जब  तक  अधिनियम  कौर  नियमों  के  अधीन

 खानें  विहित  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  करती  है  और  इस  प्रकार  राज-सहायता  के  लिए  अहित  हो  जाती

 उन्हें  नियमों  at  बिना  उल्लघंन  किए  राज-सहायता  के  संदाय  से  वंचित  नहीं  क्या  जा  सकता

 क्योंकि  इस  से  एक  खान  से  दूसरी  खान  में  विभेद  उत्पन्न  होगा  |

 कोयला  खानों  का  बन्द  हो  जाना

 456  श्री  इ  जीत  गुप्त  :

 नया  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कोयला  खानों  के  नाम  क्या हैं  ।  जो  1970  से  ars  1971  के  बीच

 बन्द  हो  गई  और  इन  में  से  प्रत्येक  में  कोयले  की  कितनी  मात्रा  भूमिगत  रह  गई  |
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 अरब  दुबारा  प्रत्येक  खान  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण  बताए  गए  ।

 क्या  सरकार  ने  खानों  के  बन्द  होने  के  वास्तविक  कारणों  का  पता  लगाने  के  अपनी

 ओर  से  प्रयत्न  किये  :  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  me  नवाज
 से

 जानकारी  देने  वाले  दो  उपावन्ध  और  उपबन्ध  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  208/71)

 अपराधी  कोयला  खानों  को  राज्य  सहायता  का  बन्द  किया  जाना

 457  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  बोड़ें  ने  उन  कोयला  खानों  जो  मजूरी  और  रायल्टी  के  भुगतान

 न  भविष्य  निधि  के  तथा  अन्य  दूसरे  कदाचारों  के  लिए  दोषी  हैं  ।  राज्य  सहायता  बन्द

 करने  के  लिए  कोई  निर्णय  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  और  :

 सरकार  ने  कोयला  बोर्ड  दवारा  उन  कोयला  खानों  जो  मजदूरी  और  भविष्य

 निधि  के  संदाय  में  व्यतिक्रम  है  राज-सहायता  संदाय  को  रोकने  के  प्रश्न  का  परीक्षण  कर  लिया

 गया
 है

 और  यह  पाया  गया  है  ।  कि  ऐसा  करना  वैधानिक  रूप  से  साध्य  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  अधीन  कोयला  खननों  में  मतदान  दिवस  को

 सावजनिक  अवकाश  दिवस  घोषित  करना

 458  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :

 क्या  इस्पात  और  ख  क्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शि क्या  गत  मध्यावधि  चुनाव  में  श्रमिकों  को  अपने  मत  [Ve  कार  का  उपयोग  करने  का

 अवसर  देने  केन्द्र  से  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  अन्तरगत  आने  वाली  कोयला  खानों

 में  मतदान  दिवस  को  सार्वजनिक  अवकाश  दिवस  घोषित  कर  दिया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  और

 नहीं  ।  तथापि  कमेंकारों  को  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  करने  के  लिए  समस्त  आवश्यक

 सुविधाएਂ  प्रदान  की  गई  थी  ।
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 weal  के  लिखित  उत्तर 6  sure  1892  (  )

 ——

 तालमेल  में  पोपला  खानों  मे
 श्रमिक  संघ

 459  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी

 कया  क्रम  और  युनर्बास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करा  कि

 तालमेल  में  कोयला  खानों में  काम  कर  रहे  श्रमिक  संघों  की  संख्या

 क्या है  ?

 उस  श्रमिक  संघ  का  नाम  क्या  है  जिसमें  सबसे  अधिक  सदस्य  हैं  ;  और

 क्या  उसे  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  मान्यता  दे  दी  गई  है  ?

 श्रम  और  grata  मंत्री  आर०  क्‌०  और

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर
 रख  दी  जायेगी ।

 ताज पर  मो लार बन्द  लेबर  एण्ड  कग्सट्क्शन  कोआपरेटिव  सोसाइटी  ली

 ग

 460.  श्री  एस०एम०  कर्ण

 शनी  के  ०  लक प्पा

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ताजपुर  मौलारबन्द  लेबर  एण्ड  कंस्ट्रक्शन  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लिमिटेड  दिल्ली

 की  इसकी  स्थापना  के  समय  कितनी  प्रदत  पु  जी  थी  और  समय  कितनी

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  के  हिसाब  की  लेखा  परीक्षा  कराई  है

 और (7)  क्या  किसी  अनियमितता  का  पता  चला

 यदि  तो
 उसका

 विवरण  क्या  है  तथा
 इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 और  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sit  जगन्नाथ

 1 मौ लार बन्द  लेबर  एण्ड  कन्सटक्शन  कोआपरेटिव  सोसायटी  fo  नाम  की

 कोई  सहकारी  समिति  नही ंहै
 ।  सेवक  समाज  ताजपुर  alone  पत्थर-तोड़

 कोआपरेटिव  लेबर  एण्ड  कन्सट्रकशन  सोसाइटी  लि  नाम  की  एक  श्रमिक  तथा  निर्माण  सहकारी
 जो  पहले  पंजीकृत  की  गई  थी  तथा  जिसे  बाद  में  निर्माण  कोआपरेटिव  लेबर  एण्ड

 कंस्ट्रक्शन  सोसाइटी  लि  का  नाम  दिया  गया  की  अ  श  पूजी  शुरू  में  1680  रु०  थी  ।  इसकी

 वर्तमान  प्रदत्त  अ  श  पू  जी  3520  रु०  है  ।

 नव  निर्माण  कोआपरेटिव  लेबर  एण्ड  कंस्ट्रक्शन  सोसाइटी  लि  ०,  जो  कुछ  समय  के

 लिए  निष्क्रिय  रही  के  जुन  68,  69  और  70  की  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  सहकारी  वर्षों  की

 लेखा-परीक्षा  शुरू
 की  गई

 यदि  कोई  का  पता  लेखा-परीक्षा  के  पुरे  होने  पर  चलेगा  |

 इस  समय  प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 नोलेश्वरम  बाक्साइट  निक्षेपों  की  मात्रा  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  एक

 आयोग  की  नियुक्ति

 461:  श्री  एम०क०  कृष्ण  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  केरल  में  कलानौर  जिले  के  नीलेदवरम्‌  में  बाक्साइट  निश्चय  वी  मात्ना

 का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  आयोग  की  नियुक्ति  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  विषय  पर  केरल  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 और

 क्या  सरकार  ने  अभ्यावेदन  पर  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 और  खान  मंत्रालय के
 राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  और

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  केरल  में  किन्नौर  जिले  के  नीलेइवर  के

 पूर्वी  क्षत्र  में  बाक्साइट  निक्षेपों  के  सुव्यवस्थित  समन् वेषण  में  पहले  से  ही  विनियुक्त  है  ।  इस  समय

 तक  किए  गए  अन्वेषण  के  लगभग  पांच  बाक्साइट  भूखंडों  का  सीमाकन  गया

 है  जिसका  योग  लगभग  4  वर्ग  क्रिलोमीटर  है  ।  इनमें  से  एक  भूखण्ड  में  96  वोरछिद्र  व्यथित  किए

 गए  जिनका  योग  लगभग  760  मीटर  है  ।  वोरछिद्रो  के  आंकड़ों  से  अनुमानित  मोटाई  लगभग  3.5

 मीटर  है  ।  were  की  समाप्ति  के  उपरान्त  उपलब्ध  राशियों  का  निर्धारण  किया  जायगा  |

 और  :  हाल  ही  में  राज्य  में  बाक्साइट  समन् वेषण  के  कार्य  की  गति  वृद्धि  के  लिए

 केरल  सरकार  द्वारा  अनुरोध  किया  गया  है  ।  संक्रिया  के  तीब्रीकरण  के  लिए  ata  का  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  निरन्तर  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  तथा  और  अधिक  क्ष  त्  में

 किए  जा  रहे  परीक्षणों  से  प्राप्त  परिणामों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 अलौह  धातुओं  की  मांग

 462.  श्री  एस०आर०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 विभिन्‍न  अलौह  धातुओं  की  वर्तमान  माँग  क्या  है  और  चौथी  योजना  कं  अन्त  तक

 कितनी  ait  होने  का  अनुमान

 कितनी  मांग  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरी  की  जायेगी  और  कितनी  आयात  और

 अलौह  धातुओं  के  निर्माण  करने  वाली  चाल  परियोजनाओं  और  निर्णीत  नयी

 योजनाओं  में  कया  प्रगति  हुई  और  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कार्यगत  में  वृद्धि  न  किये  जाने  के

 कया  कारण हैं  ?

 इस्पात  और
 खान  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  ai)  और

 विभिन्न  अडोस  धातुओं  के  लिए  वर्तमान  मांग  और  चतुर्थ  योजना  अन्तिम

 चरण  मे  sanford  मांग  और  वह  कमी  जिसे  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाना  नीचे

 उप दर्शित  है  :---
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 धातु  मांग  प्राक्कलन  1973-74  तक  आयात  हारा

 1971-72  1973-74  सम्भाव्य  उत्पादन  पूरी  की  aa

 वॉली बाली

 ऐल मि नियम  233,000  27,4000  250,000  —  24,000

 ताप  102,751  124  328  47,500

 जस्ता  117,100  142,000  76,000

 सोचा  80  529  97,430  5,400

 टिन  7,000  8,000  शुन्य
 —  8,000

 निकल  4,500  6,000  द्न्य  6,000

 विभिन्‍न  प्रायोजनाओं  की  प्रगति  को  उप दर्शित  करने  वाला  नोट  संलग्न

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल  ozto ०  209/71)

 पूर्वे  बंगाल
 से  आने  बाले  शरणार्थी

 463*  श्री  दलीपसिंह :

 सत्री  रामसहाय  पाँड े:

 श्री  झारखण्ड  राय

 नया  श्री  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 qa  पाकिस्तान  के  लोगों  तथा  पाकिस्तान  की  सेना  के  बीच  aug  के  दौरान  पुर्व

 पाकिस्तान  आने  वाले  शरणाधियों  की  संख्या  क्या  है  ;  और

 इन  विस्थापितों  को  बसाने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार क गी
 कया  नीति है

 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  24-5-1971  तक  पूर्वी

 बंगाल  स  35.56  लाख  शरणार्थी  भारत  आए  हैं  ।

 पूर्वी  बंगाल  के  इन  शरणार्थियों  को  भारत  में  बसाने  का  seq  नहीं  पदा  होता  ;

 आशा  की  ज जाती  है  कि  जैसे ही  पूर्वी  बंगाल  में  अ  नकल  स्थिति अ  VN  स्थापना
 अनाप  उ झपा  नहों  जायेंगी  ये  शरणार्थी

 अपने  घरों  को  लौट  जायेंगे  ।

 का  नस  ay पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  में  कोयले  के  aoe Be KO |  bail  र्१  जाना

 464  sy  चन्द्रभान

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  1970  से  अप्रैल  1971  के  बीच  पश्चिम  बंगाल

 तथा  बिहार में  खानों  के  मुहानों  पर  कोयला  के  भारी  स्टाक  जमा  हो  गये  हैं

 दीं  तो  इन  दीनों  राज्यों  के  अन्दर  खानों  के  मुहानों  पर  जमां  हो  जाने  वाले

 कोयले  के  स्टारों  का  कुल  मुल्य  कया  है  ;
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 1969  तथा  1970  के  बीच  खानों  t  Qual  पर  कितना  स्टाक  जमा  और

 इतना  बड़ा  जमाव  हो  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  हां  ।

 कौर  :  जानकारी  केवल  1971  तक  उपलब्ध  है  ।  बंगाल-बिहार  कोयला

 क्षेत्रों  में  1971  के  अन्त  में  गत-मुख  स्टाक  का  अनुमान  75.80  लाख  टन  जबकि

 1970  के  शुरू  में  यह  स्टाक  70.60  लाख  टन  था  ।  1969-70  की  तत्समान  कालावधि  में  गत-मुख

 स्टाक  52.20,  41.51  लाख  टन  था  |

 यह  कोयला  संचालन  के  लिए  वैगन  को  पर्याप्त  संख्या  में  अनुपलब्धता  और

 इस्पात  रेलवे  और  अन्य  जिनकी  कोयला  अपेक्षाए  हड़ताल  से  प्रभावित  हुई

 दुबारा
 कोयले  का  कम  अपहरण  के  कारण  से  हुआ  ।

 कम्पनियों  द्वारा
 आसनसोल  के  निकट  अनधिकृत  खनन

 465.  श्री  चन्द्रप्पन  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  आसनसोल  के  निकट  वोडाचक  रेल  स्टेशन  तथा  काली

 पहाड़ी
 के  निकट  कुछ  कम्पनियों  दवारा  अनधिकृत  रूप  से  खनन  किये  जाने  की  जिससे  रेल  लाईन

 को  गम्भीर  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कोयला  बोड़  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  और  स्थिति  को  ठीक  करने

 पर  कितना  व्यय  आयेगा  ;  और

 अनधिकृत  खनन  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  उसका  क्या

 वाही  करने  का  विचार

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  कोयला  बोड़े

 को  कोयला  के  अनधिकृत  खनन  के  बारे  में  जानकारी  मिली  है  जिसके  कारण  आसनसोल  और

 चक  स्टेशनों  बीच  मुख्य  रेलवे  लाइन  के  धसाव  के  खतरें  का  भय  बना  हुआ  है  |  बों  को  आसनसोल

 के  नजदीक  काला पहाड़  क्षेत्र  में  भी  अनाधिकृत  खनन  की  जानकारी  मिली  जिससे  फिलहाल

 कोई  रेलवे  लाइन  प्रभावित  नहीं  हुई  है  ।

 (1)  वौडाचक  रेलवे  स्टेशन  के  नजदीक  अनाधिकृत  छनन  का  विवरण  :  निरीक्षण  से

 ज्ञ  त  हुआ  है  कि  लगभग  120  x  100  के  क्षेत्र  में
 जो  रेलवे  दवारा  जीत

 भूमि  के  नीचे  हाल  ही  तक  अनाधिकृत  खनन  हो  रहा  भूमिगत  कोयला  स्तम्भों  को  अत्यधिक

 परिमाप  तक  लघुकृत  किया  गया  जिससे  खतरनाक  स्थिति  हो  गई  है  और  जिससे  रेलवे  लाइन  के

 घाव  का  गम्भीर  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 (ii)  काली  पहाड़ी  क्षत्र  में  अनाधिकृत  खनन  की  निरीक्षण  से  यह  ज्ञात  हुआ

 था  कि  नूमिया  नदी  के  साथ  कुसादंगा  परत  आसनसोल  उप-खण्ड  में  कालीपहाड़ी  के  नजदीक
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 धुनिक  ग्राम  में  कोयला  ats  से  बिना  कानूनी  आज्ञा  के  तीन  खानें  खोली  गई  हैं  ।

 (i)  बोडचेक  रेलवे  स्टेशन  के  नजदीक  अनाधिकृत  खनन  के  बारे  मे  कोयला  बोड़े

 खान  सुरक्षा  के  महानिदेशक  के  परामर्श  से  वर्तमान  भूमिगत  गल रियो  में  (43)  तैंतालीस

 स्लीपर  कांग  के  गुटके  )  के  परि निमार्ण  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जिससे  कि  छत  को

 अस्थाई  अवलम्बन  मिल  सकें  और  सतह  के  ऊपर  जहां  से  रेल  लाइन  गुजरती  है  किसी  सभ्नावित  ढह

 जाने  के  भय  से  सुरक्षा  हो  सके  ।

 अन्य  अपनाए  गये  पूर्वे  सजगता  उपायो  इस  क्षेत्र  से  गुजरते  समय  रेलवे  दवारा  गाड़ियों

 को  धी  मे  कोयला  बोर्ड  खान  सुरक्षा  के  महानिदेश  और  रेलवे  के  कर्मचारियों  द्वारा  भूमिगत

 कार्यों  का  निरन्तर  और  गार्डो  की  नियुक्ति  समिलित है  |

 प्रश्नाधीन  क्षेत्र  की  स्थायी  स्थिरता  की  व्यवस्था  के  लिए  कोयला  बोले  द्वारा  निम्नलिखित

 उपाय  पहले  ही  किए  गए  है  और  इस  ओर  काय  प्रगति  पर  है  ॥

 कंकड़  मुक्त  सीमेन्ट  के  स्तम्भों  का

 भूमिगत  want  में  कमजोर  कोयला  स्तम्भों  को  कंकड़  मुक्त  सीमेन्ट  की  दीवालों

 से  ढकना  :  और

 अधिशेष  रिक्तता  को  रेत  से  भरना

 ऊपर  दिये  गए  सुरक्षात्मक  उपायों  में  लगभग  4.40  लाख  रुपए  व्यय  होने  का  अनुमान  हैं  ।

 (u)  काली  पहाड़ी
 क्ष

 त्र  में  अनधिकृत
 खनम  के  बारे  में

 चूकि  इन  अनधिकृत  खनन  संक्रियाओं  से  किसी  पड़ौसी  रेलवे  अथवा  सड़क  खतरा

 नहीं  किसी  प्रकार  के  सुरक्षात्मक  उपाय  और  अनुवर्ती  व्यय  अंतर्वलित  नहीं  है  ।

 :  अपराधियों  के  fae  कोला  रोड  दुबारा  पहले  ही  कारवाई  की  जा  चुकी  है  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  उत्पादन  तथा  लांभ  में  हास

 466  श्री  चन्द्रभान

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  1970-71  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को

 उत्पादन  तथा  लाभ  तेजी  से  कम  हो  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  आंकड़े  क्या  हैं  ।

 इस  कमी  के  क्या  कारण  हैं
 ।

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  क्षति  आयोजना  की
 कमी  तथा

 सामान्य

 अकुशलता  और  श्रमिक  विरोधी  नीति  पर  किये  गये  गंभीर  आक्षेपों  को
 विचार  में  रखते हुए

 सरकार  का  राष्ट्रीय  कोया  विकास  निगम  के  काय  करण  की  जांच  करने  का  विचार है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लाल  रद
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  शाह  तबाह

 1970-71

 rf.  पया में  राष्ट्रीय  ADIN  निगम  के  उत्पादन  में  अवनति  नहीं  हुई  1969-70  वर्ष  के
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 लिए  13750  लाख  टन  के  उत्पादन  की  तुलना  में  1970-71  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  137-70

 लाख  टन  था  ।

 1970-71  av  के  लिए  वार्षिक  लेखे  को  अभी  अ  तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  किन्तु

 अ  तिम  प्राक्कलन  लगभग  42  लाख  रुपये  की  हानि  उप दर्शित  करत ेहैं  जबकि  1969-70  में

 108  42  लाख  रुपयों  का  लाभ  हुआ  था

 1970-71  की  सम्भाव्य  हानि  के  लिए  उत्तरदायी  घटक  इस  प्रकार  है  :-

 (i)  कोयले  की  विक्रय  कीमत  में  तत्समान  वृद्धि  के  बिना  कलाकारों  के  परिवतंनीय  दैनिक

 भत्ते  में  बिजली  चुंगी  में  वृद्धि  और  मशीनरी  और  उपकरण  की  उच्चतर

 (ii)  वह  के  प्रथमा  में  कोयले  की  अपर्याप्त  और

 (11)  असंतोष  परिवहन  स्थिति  ।

 और  1970-71  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  का  कार्य  पूर्णरूप
 सै  संतोषजनक  रहा  है  ।  संपूर्ण  कोयला  उद्योग  के  लिए  प्रतिकूल  यह  कहना  सत्य  नहीं  है
 कि  निगम  श्रमिक  विरोधी  नीति  अपना  रहा  है  या  निगम  में  बर्बादी  योजना  का  अभाव  और

 साधारण  अदक्षता  है  ।  अभी  सरकार  का  निगम  के  कार्यक्रम  की  जांच  कराने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं है  ।

 जिला  में  कोयले  का  पाया  जाना

 467  श्रीमती  विभा  घोष  :

 श्री  सुबोध  हंसवा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 कया  भू  सर्वेक्षण  विभाग  को  पश्चिम  बंगाल  के  बांकुरा  जिले  में  पर्याप्त  मात्रा  में
 कोयले के  भंडार  का  पता  लगा  है  ।

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्य  ।  और

 इस  कोयला  निक्षेप  के  स्थानों  का  पता  लगाने  तथा  उसका  उपयोग  करने  के  लिए
 बया  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  और

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किये  गए  अन्वेषणों  के  परिणाम  स्वरूप  वार जोरा  कोयला  क्षेत्र

 के
 नाम  से  विदित  एक

 oy  क्षेत्र  1951  में  अन्वेषित  किया  गया  था  ।  यह  कोयला  क्षेत्र  33  वर्ग
 किलोमीटर  के  क्षेत्र  में  फैला  हुआ  है  और  अकोककर  कोयले  की  घटिया  श्रेणी  के  120  लाख  टन  की

 प्र् पादित  उपलब्ध  राशियों  को  सम्मिलित  करते  हुए  कुछ  सकल  उपलब्ध  राशियां  लगभग
 247.00  लाख  टन की  हैं  |

 कोयला  के  अकोककर  और  घटिया  प्रकार  के  होने  के  कारण  इस  क्षेत्र  से  कोयले  के

 उपयोजन  के  पूर्वेक्षण  उज्जवल  प्रतीत  नहीं  होते  हैं  ।  परते  पतली  है  और  वृहत  रानी गन्ज

 कोयला  क्ष  त्र
 के  जहां  से  अच्छे  किस्म  के  कोयला  की  अपूर्ति  होती  इन  कोयला  निक्ष  पों

 के  उपयोजन  को  भी  इस  समय  अवरुद्ध  करेगी  ।

 44



 6  1893  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 शिवसागर  के  क्रिस्टियन  इन्डस्ट्रीज  के  कमेंचारियों

 468.  श्री  दीनेन  भट्टाचायें  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  1971  में  हजारी  बाग  जिले  में  शिवसागर  के  क्रिस्टियन  माइका

 इन्डस्ट्रीज  के  कमेंचारियों  ने  हड़ताल  की  थी  ;

 कर्मचारियों  की
 मुख्य  मांगें

 क्या  हैं  |

 क्या  सरकार  ने  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  कुंवारी  की  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास मंत्री
 आर०  के०

 :
 से  :

 यह  मामला

 राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  अ।ता  है  ।

 समुद्री  खनिज  संसाधनों  के  विदोहन  के  लिए  योजना

 469.  श्री  बी०  नारायणन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सीमित  भूमिगत  भंडारों  के  विकल्प  के  रूप  में  समुद्री  खनिज

 संसाधनों  के  विदोहन  की  कोई  योजना  बनाई  है  क्योंकि  अब  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  समुद्री  तल

 पर  मैंगनीज  लौह  कोवाल्ट  तथा  तांबा  फैला  पड़ा है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  पी०  एल०  665  के  अन्तर्गत  विशेषज्ञों  को

 बुलाकर  ऐसी  कोई  योजना  बनाने  का  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज  और

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  का  1965  में  स्थापित  हुआ  समुद्री  भूविज्ञान  एकक  हिन्द  सहासागर a

 के  प्रति तटीय  क्षेत्रों  को  समन् वेषण  कार्य  कर  रहा  है  और  इसने  देश  के  सपूर्ण  कॉन्टिनेन्टल  शैल्फ
 “

 के

 समन्वेषणार्थ  दीर्घावधि  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  अबतक  किए  गए  काय  के  लक्का दीव

 समूह  में  दों  उपयोग  में  उच्च  श्रेणी  के  चूनेदार  रेत  की  160  लाख  टन  sees  राशियां  प्रमाणित

 हुई  है  ।  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  उत्तरी  अंडमान  के  समीप  आसूचित  फास्फोराइट  प्राप्तियों

 के  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  का  कार्य  भी  हाथ  में  ले  लिया  है  और  समुद्र-तट  से  एकब्रिंत  नमूनों  का  विश्लेषण

 किया  जा  रहा  है  ।  प्रति तटीय  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  समुद्र  तह  में  के  खनिज

 निक्षेपों  के  समायोजन  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 लौह  तथा  मैगनीज  अधिक  की  खानों  का  बन्द  किया  जाना

 470.  श्री  दण्ड पाणि  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  निर्यात  पत्तनों  तक  अयस्क  ले  जाने  के  लिए  तुरन्त  प्रभावशाली  कार्यवाही  न  की

 गई  तो  कया  बहुत  सी  लौह  तथा  मैंगनीज  अयस्क
 की

 खानों  के  बन्द  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  रश साया
 र  |  |  गया  के  समाधान

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  और

 कार  को  मालूम  नहीं  है  कि  पत्तनों  तक  अयस्क  को  ले  जाने  के  लिए  रेलवे  वैगनों  की  आवश्यकता  न

 होने  के  कारण  से  किसी  लौह  अधिक  अथवा  मेंगनीज  खान  के  बन्द  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारत  सरकार  बंगाल-विहार  क्षेत्र  में  लौह  मैंगनीज  अयस्क  इत्यादि  के

 संचालन  के  लिए  रेलवे  वैगनों  की  कमी  से  उत्पन्न  स्थिति  से  पूर्णतया  जानकार  है  ।  इसका  मुख्य

 कारण  रेलवे  उपकरणों  की  चोरियों  में  वृद्धि  का  होना  है  ।  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  स्थिति

 सुधारने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिए  नलकूप

 471.  श्री  दलीपसिंह  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिए  नलकूप-व्यवस्था  कोई  योजना

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  यह  योजना  कब  तक  क्रियान्वित  की  और

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  ate

 जी  हां  ।  चौथी  के  दौरान  100  कम  चौड़ाई  वाले  उथले  नलकूप  दि ली  क्षेत्र  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इनमें  से  1969-70  के  दौरान  30  नलकूप  लगाये  गये  और  1970-

 71  में  आरम्भ  किये  गये  30  और  नलकूप  लगभग  पुरे  हो  रहे  शेष  नलों  को  चौथी  योजना

 की  शेष  अवधि  में  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  3500  पम्प सेट  सं स्थानीय  और  निजी

 विनियोजन से  चौथी  योजना  में  लगाने  का  प्रस्ताव  है  2000  नलों  और  1600  खुदे

 कुओं  पर  पम्पसेट  लगाये  ।  1969-70  रोक  1970-71  (31-10-70  में  लगभग  1800

 नलकूप/पम्पसँट  लगाये  गये  ।

 wat  नहीं  होता  ।

 छोटे  ड्रस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  '  लिए  लाइसेन्स  जारी  किया  जाना

 472.  श्री  गदाधर  शाहा  :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  तथा  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  में  छोटे  इस्पात  संयंत्र  चालू  करने

 के  लिए  बहुत  से  लाइसेंस  जारी  किये

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  से  कुछ  कितने  आवेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  तथा  उनका

 व्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात और  खान  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  शाहू  नवाज  :  से
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 परम्परागत  निरन्तर  ढलाई  की  प्रक्रिया  द्वारा  रद्दी  लोहे  से  इस्पात  के  बिलेट/पिंड  करने  हेतु  सरकार

 लल  नकल
 or

 को  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  हाल  में  प्राप्त  हुए  आवेद  व्यौरा तथा  उन  पर  की  गई

 स्थिति  संलग्न  ब्यौरे
 क
 में  दिखाई  गई  है  । कार्यवाही  की

 वत
 मान

 में  रखा  ।  गया  देखिए  संख्या संख्या  एल०  eto  210/71

 Gold  Mine  in  Andhra  Pradesh

 473.  Shri  Mohan  Swarup

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  (Ispat  aur  Khan  Mantri)  be  pleased  to
 state

 (a)  Whether  a  new  gold  mine  has  been  found  in  a  village  in  Andhra  Pradesh

 (b)  If  so.  the  quantity  of  gold  expected  therefrom;  and

 (c)  The  date  from  which  the  excavation  work  would  be  taken  in  hand  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines
 (Ispat  aur  khan  Mantralaya)

 man  Rajya  Mantry  (Shri  Shah  Nawaz  Khan)  (a)  &  (0).  The  main  know  gold  beoring  area
 in  Andhra  Pradesh  is  the  Ramigiri  gold  field  in  Anantapur  District  where  the  Geological
 survey  of  Insdia  has  carried  out  detailed  investigation  which  indicated  that  this  deposit
 has  the  possibility  of  being  developed  into  a  mine.  The  question  of  exploiting  the  depostio
 on  a  commercial  scale  is  being  examined  in  consultation  with  the  State  Government  of
 Andhra  Pradesh

 However No  other  new  gold  deposit  has  been  found  in  that  State  in  March
 1970  the  Geological  Survey  of  India  and  the  State  Department  of  Mines  &  Goleogy,
 Andhra  Pradesh,  carried  out  detailed  investigations  in  Narayanpet  wea  Mahboobnagar
 District.  but  these  investigations  revealed  no  of  finding  gold  in  the  area,

 मतदान  दिवस  को  वेतन  सहित  अवकाश

 474.  श्री  एस०  रामगोपाल  रेडडी  ।

 श्री  देवेन्द्र  सत्पथी

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  मतदान  दिवस  मजदूरों  के  लिए  वेतन  सहित  अवकाश  को  दिन  नहीं

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  मतदान  दिवस  को  मजदूरों  के  लिए  वेतन  सहित  अलक़ादा

 का  दिन  बनाने  से  लिए  कानन  में  संशोधन  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्रम  और
 पुनर्वास

 मन्त्री
 आर०  क०  जी  फेर  भी

 भारत  सरकार  ने  अनुदेश  जारी  किये  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  और  केन्द्रीय  सरकार  के

 अधीन  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  भी  मतदान  के  दिति  वेतन  छुट्टी  मंजूर  की  यदि  वह  दिन

 रविवार  या  किसी  सवेतन  छुट्टी  को  न  पड़ता  बशर्तें  कि  राज्य  सरकार  ने  उस  दिन  को  अपने

 क्षेत्र  में  स्थानीय  seal  घोषित  कर  दिया  हो  ।

 सामान्य  श्रमिकों  के  लिए  छ्ट्यों  के  सम्बन्ध  में  कोई  केन्द्र यय  अधिनियम  नहीं  हैं  ।
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 पूर्वी  जर्मनी  से  आयातित  खराब  टू  कारों  को  वापिस  भेजना

 475.  विश्वनाथ  तू  झुन वाला  :

 श्री  टी०  एस०  लक्ष्मण  :

 श्री  सी०  चित्ति बाबू  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2
 |  |
 ~

 (  )  क्या  सरकार  ने  पूर्वी  जर्मनी  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  सप्लाई  गये

 अपने  उन  ट्रैक्टरों  को  वासिस  ले  लें  जो  बाद  में  खराब  साबित

 क्या  पूर्वी  जमन  सरकार  ने  उस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  ट्र  पटरों  को  किसकी  लागत  और  खं  पर  वापिस  भेजा  और

 कया  पूर्वी  जर्मन  सरकार  केवल  बिना  बिके  ट्रैक्टरों  को  वापिस  लेगी  अथवा  उनके

 द्वारा  बेचे  गये  सभी  ट्रैक्टरों  को  जो  बेचने  के  बाद  खराब  हुए
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  से  gat

 जमाने  के  सप्लायर  अशोधित  भार ०  टू क्टर ों  को  वापिस  लेने  के  लिये  सहमत  गए

 हैं  ।  21  1971  को  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  पूर्वी  जर्मनी  के  सप्लायरों  के  हस्ताक्षर

 किये  गए  नयाचार  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।  |  ग्रन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०

 211/71]  नयाचार  में  उल्लिखित  शर्तों  के  अनुसार  इन  ट्रैक्टरों  की  वापिसी  का  प्रबन्ध  सम्बन्धित

 राज्य  कृषि-उद्योग  निगमों  द्वारा  किया  जाएगा  ।  किसानों  और  कृति  उद्योग  निगमों  द्वारा  इस  हानि

 को  किस  सिद्धान्त  के  आधार  पर  वहन  किया  इस  पर  फ्रेडी  उद्योग  निगमों  द्वारा  सक्रिय  रूप

 से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Crash  Programme  for  Removal  of  Unemployment  in  the  Country

 476.  Shri  Ramavatra  Shastri

 Shri  B.K.  Daschowdhury
 Shri  D.K.  Panda  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mentri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  have  formulated  a  scheme  to  utilise  Rs,  50  crores
 provided  for  the  purpose  of  removing  unemployment;

 (9)  If  so  the  details  thereof:

 ९111 (c)  Whether  State  Governments  have  also  been  asked  to  communicate  their  views
 in  this  regard;  and

 (d)  Ifso,  the  details  of  the  views  expressed  by  the  State  Governments  as  also  the
 action  of  the  Centrol  Government  there  to  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriciture  Krishi  Mantrala  ya  Men  Rajya
 Mantri  Shri  Sher  Singh)  :  (a)  &  (b).  The  Crash  Scheme  for  Rural  Employment  with  an
 outlay  of  Rs.  50  crores  during  the  year  1971-72  has  been  formulated,  The  scheme  will  be
 implemented  by  the  State  Governments/Union  Territories  with  100  o/o  financial  assistance
 by  the  Central  Government.  Additional  employment  is  designed  to  be  generated
 through  a  net  work  of  rural  projects  of  various  kinds  which  are  labour-intensive  and  create
 durable  assets.  Employment  is  to  be  provided  in  every  district  for  at  least  100  persons
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 for  a  period  of  10  months  in  a  year  ata  wage  not  excecding  Rs.  10  per  month,  An

 amount,  equivalent  to  one-fourth  of  the  wage  cost,  will  be  available  for  11770.0  and

 equipment.  12°50  lakhs  per  district  per  annum. The  order  of  outlay  will  be  Rs.

 (c)  &  The  scheme  was  forwarded  to  the  States.  Twelve  State  Governments
 and  seven  Union  Territory  Administrations  have  already  sent  proposals  giving  details  of
 some  of  the  projects  that  would  be  taken  up  under  the  scheme.  Proposals  for  eight
 States  and  six  Union  Territories  have  since  been  sanctioned  for  implementation.  Proposals
 from  the  remaining  States  are  under  examination.

 जमन  लोकतान्त्रिक  गणराज्य  से  आयातित  खराब  आर०  ट  पटरों  के  बदले  a

 उपयुक्त  ट्  पटरों  का  आयात

 478.  श्री  रामसहाय  पांडे  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 att ह  ध rary
 ी  कटर  खराब  पाये  जाने  पर  उस  देश  को  लौटा क्या  पूर्वी  जमाने  से  आयातित  स

 दिए  गए

 खराब  ट्रैक्टरों  के  वाड़े  में  बढ़िया  ट्रैक्टरों  के  आयात  करने  तथा

 उनको  उन  किसानों  को  fey  a ल  Tess
 WIS ee  किए  जाने  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  प्रबन्ध  किये  है ं;

 (  नए  ट्रैक्टर  कब  तक  प्राप्त  होंगे  और  उन्हें
 कब

 तक  किसानों  को  सप्लाई  किया

 शहरों

 यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  नए  ट्रैक्टर  भारतीय  किसानों  की  मांगों  के  अनुकूल

 हों  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  अण्गासाहिब  पी०  अशोधित  आर०

 एस  ०-09  ट्  पटरों  को  वापस  करने  के  लिये  राज्य-व्यापार  निगम  और  पूर्वी  जमाने  के  बीच  21-2-71

 को  एक  नयाचार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  नयाचार  की  एक  प्रति  संलग्न  हैं  ।  में  रखी

 गयी  |  देखिए  संख्या  एल०  Ato  212/71]  नयाचार  की  शर्तों  के  अनुसार  आशोधित  आर०

 09  ट्रैक्टरों  की  वापसी  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सम्बन्धित  राज्य  छृषि-उद्योग  निगमों  कदम  उठा

 रही
 हैं  ।

 से  खराब  आर०  ट्रैक्टरों  के  बदले  में
 ट्र  क्टर

 आयात  करने  के  लिए

 कोई  विशेष  प्रबन्ध  नहीं  किये  गये  हैं  ।  फिर  भी  सम्बन्धित  राज्य-क्ृषि-उद्योग  निगमों  को  सलाह  दी

 गई  है  कि  वे  जेटर  और  उरसुस  जैसे  लोकप्रिय  ट्र  क्टर  इनके  बदले  में  यथा  सम्भव  देने  के  प्रयत्

 करें  ।  जो  कृषक  कोई  अन्य  एक्ट  लेना  न  उन्हें  निगम  उन  वित्तीय  संस्थाओं  की  सलाह  से

 जिन्होंने  लग  दिया  नकद  रूप  में  रुपया  वापस  करने  पर  विचार  कर  सकती  इस  मंत्रालय

 द्वारा  इन  ट्रैक्टरों  का  नियतन  संबंधित  राज्य  क़षि  उद्योग  निगमों  को  विंमान  आयतों  में  से  पहले

 ही  कर  दिया  गया है  ।  उ  लापता  के  अनुसर  इं  ट्रैक्टर  भी  नियत  किये  जायेंगे  ।

 Freight  Charges  on  Imported  Foodgrains

 479,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state.
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 (a)  The  expenditure  incurred  in  terms  of  freight  by  (00४८1111116111  on  transportation
 ntriae  1040 of  foodgrains  imported  from  foreign  cou:  nlries  aur  mg  ह  कि  ह  ०  -70  and  1970-71;  and

 (b)  The  provision  made  for  this  purpose  for  the  financial  year  of  1971-72  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralya  Men  Rajya
 Mantri)--Shri  Annasaheb  P.  Shinde:

 (a)  Yea  r  Estimated  amount  of  ocean  freight
 in  crores  of  rupees.

 1969-70  wi  VT 51.09

 1970-71  48.55

 (The  expenditure  was  incurred  by  the  Food  Corporation  of  India  on  whose  account

 imports  were  made).

 (0)  The  expenditure  on  ocean  freight  during  1971-72  may  be  of  the  order  of

 Rs.  35  crores,

 कोयला  उत्पादन  A  कमी

 480.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1970  में  कोयला  उत्पादन  की  अत्यधिक  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 का  विचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  कोयला  उत्पादन  के  क्षय को  कम  करने का

 > यदि  at,  तो  इस  कमी  के  क्या  विशिष्ट  कारण  हें  ;

 क्या  कोयला  उत्पादन  में  और  अधिक  कमी  को  रोकने  त  MUST OTT  सइ
 |  वित  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 3 -.
 हेतु  सरकार  विचार  बड़े  तापीय  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  अं  | दि  अन्य  उपाय  करने  का

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गटा  खा
 इस्पात  आर  खान  मंत्नालय  में  राज्य  मद्दी  n ( Bi  शाह  नव  विन  पप  /  +

 नही ं॥

 तथापि  ae  के  उपयोग  की  उपनति  और  उपभोक्ता  उद्योगों  के  कार्यक्रम  में  प्रगति  को  ध्यान  में

 |  ह |
 रखते  हुए  कोयला-उत्पादन  के  लक्ष्य  को  तत्कालिक  पुनरीक्षित  किया  जाएगा

 उत्पादन-क्लास  प्रमुखतः  कोयले  के  परिवहन  के  लिए  वैगनों  की  कमी  और  इस्पात

 संयंत्रों  आदि  द्वारा  कम  अप क्रय  के  कारण  से  हुआ ।

 और  :  चतुथे  पंचवर्षीय  योज़ना  में  पहले  ही  अनेक  बड़े  तापीय  बिजली  घरों  की

 स्थापना  अन्तर्विष्ट  हैं  और  पश्चातवर्ती  योजनाओं  में  और  अधिक  लिये  जा  सकेंगे  अन्य  बड़े

 कोयला  उपभोक्ता  सेक्टरों  में  सम्मुख  विकासीय  कार्यक्रम  है  ।  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ईधन  नीति  की

 सिफारिश  देने  के  लिए  उच्च  शक्ति युक्त  समिति  गठित  की  है  और  आशा  की  जाती  है  कि  उसकी

 सिफारिशों  से  कोयला  उद्योग  के  भावी  विकास  पर  प्रचुर  प्रभाव  पड़ेगा  ।
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 Mt  पपएएणण

 भूमि  को  अधिकतम  सीमा  निर्धारित
 क
 करने के के  बारे  में  समानता

 +

 481.  श्यो  एम०  कता यु तु

 aly  दंड पाणि

 श्री  ato  विश्वनाथन

 नया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  भूमि  की  जोतों  सम्बन्धी  राज्य  कानूनों  में  समानता  लाने  और  इसे

 सपरिवार  के  आधार  पर  निश्चित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सली  अण्णासाहिब  पी०  और  यह

 मामा  केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  के  विचाराधीन है  |

 वध  निषिद्ध  पक्षियों  को  मारने  के  लिये  कार्यवाही

 482.  श्री  मनोरंजन  हाजरा

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उन  दो  अमरीकी  आयात  कर्ताओं  के  विरुद्ध  अभियोग  चलायें

 जाने  की  ओर  दिलाया  गया  जिन्होंने  तमिलनाड़ु  के  मुदुमलाय  आखेट  वर्जित  स्थल  से  भारतीय

 भूरी  जंगली  मुर्गियों  के  262  गरदन-परों  का  आयात  किया  और

 यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  जो

 भारत  में  वध  निषिद्ध  पक्षियों  के  वध  के  लिए  उत्तरदायी  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  और  जी  हां  ।  नयी  दिल्‍ली

 स्थित  अमरीकी  द्र ता वास  द्वारा  1971  में  मैसर्स  हाउस  इक  मिनिसोटा  का  जाली

 सीमाशुल्क  घोषणा-पत्र  के  अधीन  भारत  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  YA  जंगली  मुर्गियों  के

 परों  के  आयात  का  एक  मामला
 हमारे

 प्रकाश  में  आया  है  ।  आयातित  खालों  की  संख्या  और  वे

 किस  स्रोत  से  भारत  में  प्राप्त हुई  उपलब्ध  नहीं
 है

 ं  ऐसी  कोई  नही ंहै  जिससे  यह

 पता  चले  कि  ये  मदन-पर  तमिलनाडु  के  मुदुमलाय  आखेट  से  लिये  गये  हैं  ।  fRz  सप्लाई के

 अन्य  स्रोतों  के  बारे  में  जाँच  जारी  है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आधे  विस्थापितों  के  लिये  शरणर्थी  शिविरों  को  दयनीय  स्थिति

 483.  श्री  वीरेन  दत्त

 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेगे  कि

 क्या  भारी  संख्या  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापितों  के  आने  के  कारण  शरणार्थी

 शिविरों  में  बहुत  भीड़  हो  गयी
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 क्या  औषधियों  और  डाक्टरों  की  कमी  के  कारण  शिविरों  में  सफाई  रखना  कठिन

 हो  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  वहां  महामारी  को  फैलने  से  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  करने

 का  विचार  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के ०  :

 और  अचानक  भारी  संख्या  में  शरणार्थियों  के  आ  जाने  के  कारण  भीड़  हो

 जाने  प्रारम्भिक  अवस्था  में  सफाई  का  अपेक्षित  स्तर  बनाए  रखने  में  कुछ  कठिनाई  हुई  है  ।

 किन्तु  शिविरों  में  शरणार्थियों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  राज्य  सरकारों  के  लोक

 स्वास्थ्य  विभागों  के  माध्यम  से  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  सुविधाओं  जिसमें  पानी  की  सप्लाई

 कौर  सफाई  भी  शामिल  आवश्यक  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  जहाँ  आवश्यकता  होती  केन्द्रीय

 सरकार  दवाइयों  के  भंडार दवाइयां  रोगाणुनाशक  की  व्यवस्था  कर  रही  है  और  कुछ  मामलों  में  राज्य

 सरकारों  के  विभागीय  संगठनों  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  चिकित्सा  का  ज्ञान  रखने  व्यक्तियों

 की  भी  व्यवस्था  कर  रही  है  ।  महामारियों  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निरन्तर  सतर्कता  बरती

 जा  रही है  ।  शिविरों  में  पंजीकरण  के  बाद  शरणार्थियों  को  हैजा  और  चेचक  को  टीका  लगाया

 जाता  है  ।  अन्य  रोक-घाम  के  उपाय  जो  किए  जा  रहे  हैं  उनमें  पूर्वी  बंगाल  के  साथ  वाले  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  रोग  से  रक्षा  के  अभियान  में  पर्याप्त  मात्रा  में  रोगाणुनाशक  और  दवाइयों  का

 स्टाक  सफाई  इत्यादि  के  वातावरण  में  विशेषकर  पानी  के  कचरा  को  रोगाणुओं  से

 बचाने  का  प्रबन्ध  और  संक्रामक  रोगों  से  रोगियों  को  अलग  रखने  के  लिए  अली  रिक्त  शियाओं  की

 व्यवस्था  शामिल  है  |

 Refugees  from  East  Bengal

 485.  Shri  M.C.  Daga  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  (LaLcurand  Rehabilitation  Shram  aur  Funarvas  Mantri)  te

 pleased  to  state  the  number  of  refuees  who  crossed  over  to  India  during  March  and  April,

 1971  in  the  wake  of  genocide  committed  by  the  Government  of  Pakistan  in  East  Bengal  and

 the  arr:  nzements  made  by  the  Government  of  India  for  them  ?

 re  Minister  cf  1:  0001.  Rehgbilttation  (Shram  aur  Punarvas  Mantri)  Shri  R.K.

 Khacdilkar  :  According  to  information  available,  300  refugees  entered  India  during  the  month

 of  March,  1971  (from  26.3,1971  to  31.3.1971)  and  12,51,244  during  April,  1971,  bringing  the

 total  nu  mber  of  refugees  who  have  entercd  India  upto  30.4.1971  to  12,51,544,

 The  Government  of  India  have  issued  instructions  to  the  Governments  of  the

 border  States  of  West  Bengal,  Assam,  Meghalaya  and  Tripura,  and  also  the  Government  of

 Bihar  where  some  refugees  have  crossed  over  through  West  Bengal,  to  provide  relief  to  the

 od,  In  addition,  arrangements  have  been
 refugees  in  the  shape  of  improvised  shelter  and  fo

 made  to  provide  medical  facilities  and  steps  have  been  taken  to  control  epidemics.

 दिल्‍ली  में  दत  कृषि  कार्यक्रम  योजना

 486.  श्री  मानसिंह  दौरा  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :
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 a  गाय

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  क़षि  भरत  कार्यक्रम  की  एक  करोड़  रुपये  की  योजना  में  गत

 तीन  वषों  के  दौरान  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 क्या  इस  योजना  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  सहायता  कोष  द्वारी  दी  गई

 विधि  अन्य  असम्बद्ध  परियोजनाओं  पर  खच  की  गई  है  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  योजना  के  कार्यकरण  की  कोई  जांच  की  है  ।  यदि  तो  उसके

 क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  :  दिल्ली  प्रशासन  ऐसी

 कोई  योजना  नहीं  चला  रहा

 से  प्रश्न  नहीं  होते  |

 चढाला  कोयला  सुन्दरी  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 487.  श्री  बी ०  के०  मोडक

 क्या  इस्पात  और  खान  मानी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टीक  fared  चसनाला  स्थित  चसनाला

 कोयला  खान  के  कर्मचारियों  ने  अप्रैल  मास  में  हड़ताल  की  यदि  at  तो  इसका  व्यौरा  क्या

 कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगे  क्या

 मीणा  में क्या  सरकार  ने  कर्मचारियों  की  मांगें  पूरी  करने  की  CQxtt  ,  कोई  कार्यवाही  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  से

 मैक्स  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि ०  का  चसनाला  की  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  कोय  ला

 डा०  खा०  पाथरडीह  के  लगभग  79  कर्मचारियों  ने  सुचना  दिये  2-4-1971  को

 प्रथम  पारी  से  ee  डाउनਂ  हड़ताल  कर  दी  थी  ।  उनकी  मांग  थी  कि  चसनाला  कोयला  खान  की

 ae  फिनिशिंग  के  लिये  रखे  गये  कर्मचारियों  जो  पहले  ठेकेदारों  के  पास  काम  करते  और

 जिन्हें  बाद  में  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  ने  कुछ  समय  के  लिए  रख

 लिया  उनके  वर्तमान  वेतन  पर  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  किया  जाए  ।  ३-4-71  से  यह  हड़ताल

 खान  के  सभी  भागों  में  फैल  गई  |  इस  विवाद  में  चसनाला  कोयला  खान  के  831  कर्मचारी  प्रत्यक्ष

 रूप  से  सम्मिलित  थे  ।  इस  हड़ताल  से  जितपुर  कोयला  खान  से  रज्जु पथ  द्वारा  उनकी  चसनाला

 कोयला  शोधनशाला  तक  कोयला  ले  जाने  का  काम  भी  ठप्प  हो  जिससे  प्रबन्धकों  को  जैतपुर

 कोयला  खान  के  लगभग  2000  कर्मचारियों  को  जबरन  छुट्टी  देनी  पड़ी  |  ae  हड़ताल  माइन

 मजदूर  यूनियन  ने  करवाई  थी  ।

 सहायक  श्रम-आयुकत  धनबाद  ने  तत्काल  हस्तक्षेप  किया  और  दोनों  पक्षों  को  5-4-

 1971  को  को  बातचीत  के  लिए  बुलाया  परन्तु  कोई  समझौता  न  हो  सका  ।  जबकि
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 ate  समाप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  माइन  मजदूर  यूनियन  के  अध्यक्ष  ने  17-4-1971

 को  7  बजे  सायं  से  भूख  हड़ताल  कर  दी  ।  पटना  में  बिहार  राज्य  के  ऊपर  मुख्य  सचिव  के  समक्ष

 13-4-71  को  हुई  बातचीत  तथा  के  समक्ष  20-4-71  को  आगे  हुई  बातचीत  के

 दौरान  दोनों  पक्षों  में  हुए  समझौते  के  आधार  पर  20-4-71  को  दुसरी  पारी  से  यह  हड़ताल  तथा

 समझौते  के  अनुसार  ठेकेदारों  के  पास  पहले  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  इण्डियन  भुख  हड़ताल

 खत्म  कर  दी  गई  ।  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  भविष्य  मैं  होने  वाली  रिक्तियों  को  भरने  के  छिये

 प्राथमिकता  देने  तथा  हड़ताल  की  अवधि  के  वेतन  के  मामले  आदि  मुख्य  श्रम-आयुक्त  को

 पंच-निर्णय  हेतु  भेजे  जाने  थे  ।  इस  बारे  में  दोनों  पक्षों  की  पंच  निर्णय  के  लिए  रजामन्दी  बी  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  नींडाकारा  पर  मत्स्य  बन्दरगाह  का  विकास

 488.  श्री  सो०  जनादेश  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  राज्य  में  नींडाकारा  नामक  स्थान  पर  मत्स्य  बन्दरगाह

 योजना  SteTeTz  के  दूसरे  चरण  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  अण्णासाहिब  पी०  और

 नींडाकारा  नामक  स्थान  पर  एक  मत्स्य  बन्दरगाह  के  लिए  1970  में  इस  मन्त्रालय  ने  एक

 परियोजना  प्रति-वेदन  प्राप्त  किया  ।  कुछ  762°33  लाख  रुपये  का  जिसमें  बन्दरगाह

 निर्माण  (195-97  लाख  और  तट  निर्माण  (566-36  लाख  सम्मिलित
 हैं

 ।

 प्रतिवेदन  यु
 ०  एन  ०  डी  ०पी  ०,  परियोजना  मत्स्य  बन्दरगाहों  के  निवेश  पूर्व  सर्वेक्षण  के  जो

 केरल  में  लघु  पत्तनों  पर  अतिरिक्त  मतलब  बन्दरगाहों  के  स्थानों  के  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  विचाराधीन

 करना  भेज  दिया  है  ।  केरल  में  लग  पत्तनों  पर  मत्स्य  बन्दरगाह  सुविधाओं  के  लिये  मौजूदा

 मजूरी  लगभग  220-00  लाख  रुपये  की  है  ।  मौजूदा  या  स्वीकृत  बन्दरगाहों  पर  अतिरिक्त  बन्दरगाह

 और  सुविधा  प्रसारण  के  10  स्थानों  का  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  परियोजना  के  द्वारा

 सर्वेक्षण  के  लिये  केरल  राज्य  ने  प्रस्ताव  किया  नींडाकारा  10  बन्दरगाहों  की  इस  सुची  में

 सम्मिलित है
 ।  नींडकारा  पर  एक  बन्दरगाह  की  मंजूरी  का  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 परियोजना  द्वारा  केरल  राज्य  से  परामर्श  करके  अग्रता  निश्चय  और  त्वरित  स्थानों  पर  उसके

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  बाद  विटामिन  होगा  ।

 छठवें  भारतीय  सहकारी  सम्मेलन  में  दिये  गये  सुझाव

 +

 489.  श्री  alo  एन०  रेड्डी :
 starve श्री  पी०  Sas

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  |

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 क्या  नई  दिल्ली  में  हए  छठवें  भारतीय  सहकारी  सम्मेलन  से  सरकार  को  कोई

 सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  हां  तो  उसके  सुझाव  तथा  संकल्प  किस  प्रकार  के  और

 उनके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  और  छठवें  भारतीय

 सम्मेलन  का  आयोजन  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  द्वारा  किया  गया  था  ।  भारतीय  राष्ट्रीय

 सहकारी  संघ  ने  सरकार  को  सम्मेलन  के  प्रारूप-संकल्प  भेजे  हैं  |
 उनके

 अंतगर्त  निम्नलिखित  विषय

 आते  हैं

 (1)  सहकारी  आन्दोलन  के  बारे  में  सामान्य  पहुच
 ।

 (2)  सहकारी  ऋण  |

 (3)  सहकारी  भण्डारण  तपा  संभरण  |

 (4)  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  |

 (5)  भौद्योगिक  सहकारी  समितियां  ।

 (6)  शहरी  ऋण  ॥

 (7)  सहकारी  आवास  |

 (8)  सहकारी  बीमा  ।

 (9)  सहकारी  प्रशिक्षण  तथा  शिक्षा

 (10)  महिला  शिक्षा  |

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी

 संघ  की  प्रशासी  परिषद  द्वारा  अभी  इन  संकल्पों  पर  विचार  किया  जना  है  तथा  इन्हें  अंतिम  रूप

 दिया  जाना  है  |

 अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  किए  गए  संकल्पों  की  प्रतीक्षा  हैं  ।

 हाथ करघा  कर्मचारियों  के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मंजरी

 490.  श्री  चन्द्रभान  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  हाथ करघा  उद्योग  के  कर्मचारियों  के  लिए  राष्ट्रीय  न्युनतम

 मजूरी  लागू  करने  के  लिये  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  हां  तो  उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 बेरोजगारी  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति

 481.  श्री  चन्द्रप्पन  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बेरोजगारी  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  के  कार्य में में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 उक्त  समिति  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कब  तक  कर  देगी  ?

 श्रम  और  पीएसी  मन्त्री  आर०  के ०  समिति  प्रारम्भिक  काय

 समाप्त  कर  लिया  है  और  जत  साधारण  संगठनों  आदि  से  विचार  एवं  टी कायें  आमन्त्रित  करने  के

 बाद  शीघ्र  ही  जारी  की  जाने  वाली  प्रश्नावली  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  ।

 इस  बारे  में  इस  समय  बताना  सम्भव  नहीं  यद्यपि  समिति  जितनी  जल्दी  हो  सके

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  पुरा  पुरा  प्रयत्न  कर  रही

 Registration  of  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  Candidates  with

 Employment  Exchanges

 492.  Shri  P.L.  Barupal :
 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shram  aur  Punarvas  Mantti)  te

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  essential  for  the  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  to  get  their  names  registered  with  the  Employment  Exchanges  in  order  to
 get  employment  in  Government  and  private  services;  ahd

 (b)  if  the  reply  to  part  (a)  above  be  in  the  negative,  the  reasons  for  which  as
 Scheduled  Caste/Tribe  candidate  is  required  to  bring  Employment  Exchange  registration
 card  with  him  after  he  has  applied  for  a  post  in  a  Government  Department  particularly
 when  some  posts  are  reserved  for  them  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitalion  Shram  aur  Punarvas  Mantri  Shri  R.K
 Khadilkar  :  (a)  It  is  essential  for  all  persons  (including  those  belonging  to  Scheduled  (  stes

 and  Scheduled  Tribes)  to  get  their  names  registered  with  emplooment  exchanges  for  being
 considered  for  Central  Government  vacancies  other  than  those  filled  by  promotion/transfer

 or  on  the  result  of  any  examination  conducted  or  interview  held  by  or  on  the  recommen-

 dation  of  an  agency  such  as  the  Union  Public  Service  Commission,  Railway  Service  Commi-

 ssion  and  the  like  It  is  not  obligatory  for  job  seekers  to  registe1  with  the  employment
 exchange  for  entry  into  private  services  unless  they  want  assistance  of  the  exchange  in

 securing  employment

 (b)  Does  not  arise

 सहकारी  शीतागारों  द्वारा  gare  का  किसानों  को  छूट  के  रूप  में  वापस  दिया  जाना

 493,  श्री  मुहम्मद  शरोफ

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सहकारी  शीतागारों  को  यह  परामर्श  दिया  है  कि  वे  अपने  लाभों  का

 बड़ा  भाग  किसानों  को  छट  के  रूप  में  बांट  दें  ।  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसमें  कहां  तक  सफलता  मिली  है  ?

 और  सरकार  ने  सह कृषि  मन्त्र लय  में  उप मन्त्री  जगन्नाथ

 कारी  शीत  भण्डारों  के  लाभ  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  कोई  औपचारिक  पत्न  जारी  नहीं  किया

 म  द्वारा  आयोजित  प्रथम
 है  ।  15  और  16  अप्रैल  1971  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 aay
 टुन  री  शीत  भण्डारों  को अखिल  भारतीय  सहकारी  शीत  भण्डार  सम्मेलन  ने  सुझाव  दिया  कि
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 चाहिए  कि  वे  आवश्यक  सांविधिक  आरक्षण  निधियों  की  व्यवस्था  करने  के  बाद  बाकी  अधिशेष  के

 कम  से  कम  50
 प्रतिशत  भाग  का  उपयोग  सदस्यों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  भण्डारण  प्रभार  के  आधार

 पर  उनको  कटौती  देने  के  लिए  करें  ।  सम्मेलन  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  कि  az  सिद्धान्त  सहकारी

 शीत  भण्डारों  की  उपविधियों  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  i  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 राज्य  सरकारों  तथा  साथ  ही  सम्बन्धित  सहकारी  समितियों  को  इस  सिफारिश  को  कार्यात्वित  करने

 के  लिए  कहेगा  |

 रानी  बलवान  में  विक्टरी  कोयला  खान  ग्रूप  में  तालाबन्दी

 494.  श्री  मनोज  जन  हाजरा  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बर्दवान  में  विक्टरी  कोयला  खान  ग्रूप  की

 अवैध  तालाबन्दी  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या

 इस  तालाबन्दी  के  क्या  कारण  हैं

 ताजा बन्दी  के  फलस्वरूप  कुछ  कितने  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  और

 सरकार  द्वारा  तालाबन्दी  समाप्त  कराने  की  दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  (४1  3TT Lo  Fo  :  से  विक्टरी  कोयला

 खान  जे ०  के  प्रबन्धकों  द्वारा  Ht  गई  अभिकथित  अवैध  तालाबन्दी  के  सम्बन्ध  में

 8  1971  को  सहायक  श्रमायुक्त  रानीगंज  के  समक्ष  एक  औद्योगिक  विवाद

 उठाया  गया  ।  प्रबन्धकों  ने  यूनियन  के  आरोप  का  खण्डन  किया  है  और  यह  कहा  है  कि  श्रमिकों  ने

 हिंसात्मक  कार्यवाही  शुरू  की  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रबन्ध  सम्बन्धी  और  पर्यवेक्षक  कमंचारियों

 ने  काम  करने  से  इनकार  कर  दिया  था  प्रबन्धकों  के  अनुसार  यह  तालाबन्दी  नहीं  बल्कि  खनन

 कर्मचारी  वर्ग  और  पर्यवेक्षक  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  थी  ।

 काम बन्दी  से  700  श्रमिक  प्रभावित  हुए  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्पर्क  तंत्र  के  अधिकारियों  ने  सम्बन्धित  पक्षों  के  साथ  अनेक  बार

 विचार-विमर्श  किया  और  अन्त  में  12  1971  को  समझौता  करा  दिया  ।

 कोयला  खान  में  13  1971  से  काम  दुरू  हो  गया

 aq  1971-72  के  लिये  कृषि  मूल्य  आयोग  का  प्रतिवेदन

 +

 495.  श्री  दशरथ  देव  :

 श्री  निहार  भास्कर

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1971-72  के  लिए  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ।

 यदि  तो  उसमें  दिये  गये  सुझावों  का  सार  क्या  और

 57



 Written  Answers  to  Questions  May  27,  1971

 उसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  अण्णासहिब  पी०  शिन्दे  और

 इसका  तात्पर्य  1971-72  मौसम  के  रबी  खाद्यानों  के  सम्बन्ध  में  कृषि  मूल्य  आयोग

 की  रिपो
 से  है

 ।  इस  रिपोर्ट  में  दिये  गये  मुख्य  सुझाव  ये  है  ।  1971-72  के  विपणन  मौसम  के

 लिये  गेहूं  अधिप्राप्ति  लक्षय  4०  लाख  मीटरी  टन  रखे  जायं  और  (  ख  )  सब  राज्यों  के  लिये  गेहूं  के

 अधिप्राप्ति  मुल्य  समान  रखे  जायें  देशी  लाल  किस्म  के  लिये  68/  रु०  प्रति  वि वन् टल  और  साधारण

 सफेद  देशी  और  विभिन्‍न  मेक्सिकन  किस्मों  के  लिये  प्रति  क्विन्टल  रखे  जायें  ।  भाग  (  क  )

 में  दी  गई  सिफारिश  सरकार  द्वारा  मान  ली  गई  जहाँ तक  सिफारिश  (  ख  )  का  सम्बन्ध हैं  यह

 निर्णय  किया  गया  है  ।  कि  देशी  लाल  गेहूँ  के  अतिरिक्त  गेहूं  की  सब  किस्मों  के  लिये  76/-  प्रति

 क्विन्टल  अधिप्राप्ति  मूल्य  जारी  रखे  जायें  |  जहाँ  तक  देशी  लाल  गेहूँ  का  सम्बन्ध  है  यह  निर्णय  किया

 गया  है  कि  राज्य  सरकारें  इनके  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह  से  निर्धारित  करेंगी  बशर्तें  कि  यह

 मानक  किस्मों  के  मुल्यों  से  कम  से  कम  प्रति  क्विन्टल  कम  होने  चाहिये  ।

 आयोग  ने  हाल  में  ही  1971-72  के  मौसम  के  लिये  गन्ना  रुई  और  पटसन  और  खरीफ

 अनाजों  के  मुल्य  नीति  और  साथ  ही  साथ  न्युनतम  साहिब  मूल्यों  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।

 ये  रिपो  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 रा  फा  स  सम
 के

 दौरान  गेहूँ  का  वसूली  मूल्य

 4196.  शी  पी०  गंगा  देव  :

 ait  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  मुल्य  आयोग  की  यह  सिफारिश  रह  कर  दी है

 कि
 चालू  रबी  को  मौसम में  गेहूं  का  वसूली  मुल्य  कम

 कर  दिया  और

 यदि  हाँ  तो  सिफारिश  के  रह  किये  जाने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  का  सारांश  तथा  उन  पर  लिया  गया  सरकार  का  निर्णय

 दिया  गया  है  ।

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  परामर्श  करने  के  बाद  मूल्यों  की  घोषणा  की  गई  थी  ।

 यह  निर्णय  लियां  गया  था  कि  मुल्यों  को  कम  न  किया  जाय  जसा  कि  कृषि  मुल्य  आयोग  ने  सिफारिश

 की  थी  क्यों  कि  इससे  अधिप्राप्ति  एवं  किसानों  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  उत्साह  पर  बुरा

 प्रभाव  पड़ता  ।

 विवरण

 कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  1971-72  के  विपणन  मौसम  के  लिये  अभिस्तावित  गेहूं  का  arfg

 प्राप्ति  मूल्य  और  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  विवरण  |
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 प्रति

 कृषि  मुल्य  आयोग  सरकार  द्वारा

 द्वारा  अभिस्तावित  मृत्य  निर्धारित  मूल्य

 देशी  लाल  68.00  रुपये  71.00  से  74.00  रुपये

 ा  ON
 मेक्सिकन  देशी  £4.UU  76.00  रुपये

 प्रत्येक  राज्य  में  मुल्य  निर्धारित  किये  गए  हैं  जसा  कि  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा

 सिफारिश  की  गई  थी  ।

 मद्रास  के  गोदी  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 +

 497.  श्री  पी०  गंगा  :

 को  एस०  एम०  कृष्ण

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास मंत्री  यह  सब  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अप्रैल  1971  में  मद्रास  के  गोदी  कर्मचारियों  ने  अनिश्चित  काल  तक  के  लिए

 हड़ताल  की

 केक arr  अधिकारियों  के  मध्य  विवाद  को यदि  तो  क्या  श्रम  मंत्री  ने  प्रतिनिधियों

 सुलझाने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  क्रिया

 किन  कारणों  से  हड़ताल  की  और

 क्या  सरकार  ने  उनकी  माँगें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ताकि  हड़ताल  शीघ्र  ही  समाप्त  हो
 जाय े?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  गोदी  कर्मचारी 8  ate

 1971  से  25  अप्रैल  1971  तक  हड़ताल  पर  थे  ।

 श्रम  मंत्री  के  हस्तक्षेप  संबंधित  पक्षों  के  बीच  नई  दिल्‍ली  में  25-4-1971  को  एक

 समझौता  हो  जिसके  अनुसार  26-4-1971  से  हड़ताल  समाप्त  की  गई  ।

 विवाचन  के  पंचाट  की  क्रियान्वित  और  14-4-71  तक  बकाया  की  अदायगी  सूचीबद्ध

 श्रमिकों  के  लिए  पूर्ण  मंहगाई  भत्ता  सूचीबद्ध  श्रमिकों  के  लिए  21  दिन  की  न्यूनतम  गारंटीक्रत

 मजदूरीਂ  की  अधिक  महत्वपूर्ण  मांगें  थीं  ।

 समझौते  के  श्रमिक  नियोजित  करने  वाले  पदाधिकारियों  ने  31  1971

 तक  बकाया  की  अदायगी  करना  और  पंचाट  की  क्रियान्विति  करना  मान  लिया है  ।  इसके

 अयस्क  अनुभाग  के  सूचीबद्ध  श्रमिकों  को  1  1971  से  एक  महीने  में  16  दिनों  की  न्यूनतम

 गारंटी क़त  मजदूरी  दी  जायेगी  ।

 छोटे  इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना

 498,  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 ra श्री  निहा  ै

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  पांच  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 बचका a
 (a)  यदि  rat  इन  संयंत्रों  में  प्रत्येक  की  कया  क्षमता

 इससे  इस्पात  की  माँग  और  उत्पादन  का  अन्तर  किस  सीमा  तक  कम  हो  जायेगा

 और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  और

 संभवतः  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  उन  एककों  से  है  जिन्हें  एकक  अनुमोदित  किया  गया  और

 जिनमें  रही  लोहे  से  dle  इस्पात  fase  तैयार  करने  के  इलैक्ट्रिक  आके  फर्नेस-एवं  लगातार  ढलाई

 मशीनें  होंगी  |  सरकार  ने  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  किस्म  के  छः  कारखाने  स्थापित

 करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  इन  कारखानों  के  काफी  जल्दी  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  और  इस

 तरह  इस्पात
 के  बिलेट  की  वर्तमान  तथा  प्रत्याशित  कमी  पूरी  हो  जाएगी  |

 उपरलिखित  कारखानों  की  क्षमता  नीचे  दी  गई  है  —

 टन  प्रति  ag

 मेस  पंजाब  कास्ट--जिसे  पंजाब  राज्य  औद्योगिक (1)

 विकास  निगम  ने  स्पॉन्सर  किया  है  |  50,000

 (2)  मैसेज  मोदी  एन्ड  स्ट्रीट  50,000

 50,000 (3)  मैसर्स  आन्ध्र  स्टील  कारपोरेशन

 (4)  मैसर्स  राठी  एलायेज  एण्ड  स्टील  fro  40,000

 (5)  3.0  इलेक्ट्रो  स्टील  कार्स्टिग  लि०  40,000

 (6)  मेसर्स  स्टील  केरल

 केरल  औद्योगिक  विकास  निगम  के  देयर  50,000

 देश  में  बिलेट  रीरोलरों  की  अनुमोदित  क्षमता  30  लाख  टन  प्रति  वर्ष  है  जबकि

 इस  समय  प्रमुख  इस्पात  कारखाने  लगभग
 6  लाख

 टन  बिलट  तैयार  करते  हैं  ।  उपरलिखित  छः

 कारखानों  के  1972  में  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  संभावना  है  इसलिए  आशा  है  कि  1972  के  बाद

 ये  कारखाने  लगभग  230,000  टन  प्रति  वर्ष  तक  के  अन्त  को  दूर  करने  में  योगदान  देंगे  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  श  रण  ध  कि
 reorrest

 ||

 499.  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 श्री  आर०वी०  बड़े  :

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :

 कया  श्रम  भौर  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  में  ग ब  ॥ T4adeq  ता  संग्राम  के  दौरान  जिनमें  मुसलमान  भी

 सीमा  पार  करके  भारत  में  आये  हैं  ।

 हर
 सें यदि  at,  तो  उनकी  कुक  संख्या  कितनी  है  और  त्रिपुरा  आदि  के  शरणार्थी

 शिविरों  में  क्रमशः  कितने-कितने  शरणार्थियों  को  रखा  गया

 उनके  पुनर्वास  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये

 क्या  शरणार्थियों  के  कल्याण  तथा  उनकी  दैनिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु

 राष्ट्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किये  गये  हैं  ।  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 और

 उन  पर  अभी  तक  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 aq  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०के०  :  तथा  ati  पूर्वी

 बंगाल  में  हो  रहे  अत्याचारों  के  कारण  वहां  से  सभी  धर्मों  के  शरणार्थी  जिनमें  मुसलमान  भी  हैं

 भारत  आए हैं  ।  24.5.1971  तक  35.56  लाख  शरणार्थी  भारत  आ  चुके  हैं  जिनमें  से  18.19

 लाख  शरणार्थियों  को  पश्चिम  त्रिपुरा  और  बिहार  के  राहत  शिविरों  में

 रखा  गया  है  ।  उनका  राज्यवार
 वितरण  नीचे  दिया  गया  है  :--

 परिचय  बंगाल  12.98  लाख

 आसाम  0.49  लाख

 मेघालय  1.66  लाख

 त्रिपुरा  3.03  लाख

 बिहार  0.03  लाख

 18.19  लाख

 on

 चूकि  ऐसी  आशा  है  कि  जैसे  ही  सामान्य  स्थिति  पैदा  होगी  ये  शरणार्थी  अपने  घरों

 को  जाए  इसीलिए  सरकार  भारत  में  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  ar  विचार

 नहीं कर  रही  है  ।

 हां  ।  भारत  सरकार  ने  इस  विराट  मानवीय  समस्या  के  हल  के  लिए  सहायता

 प्राप्त  करने  के  लिए  सभी  विदेशी  सरकारों  से  अनुरोध  किया  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वयंसेवी

 संस्थाओं  से  नकद  या  सामान  दोनों  ही  रूपों  में  कुछ  सहायता  प्राप्त  हुई  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 शरणार्थी  उच्चायोग  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  शरणार्थी  शिविरों  का  दौरा  भी  किया  है  और

 स्थिति  तथा  आवश्यकताओं  का  पता  लगाया  है  ।  किन्तु  विदेशों  से  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  की

 मात्रा  अभी  मालूम  नहों है
 |

 किए  गए  ad  के  वास्तविक  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  अधिकतर  खर्च  राज्य

 प्रतिऋति सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  हैं  जिसकी  अस्त  भारत  सरकार  द्वारा  नन  की  जायेगी  ।  राहत
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 पर  होने  वाले  खर्चे  के  लिए  24.5  1971  तक  एकाध  ट  के  रूप  में  संबंधित  राज्य

 सरकारों  को  6  करोड़  80  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  जा  चुकी  है  तथा  इन  शरणार्थियों  के  लिए

 खाद्यान्न  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारत  के  खाद्य  निगम  को  800  लाख  रुपए  अग्रिम  दे  दिए  गए  हैं  ।

 राज्यों  में  भूमि-लगान  समाप्त  किया  जाना

 500.  श्री  राज  fag  देव

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  भूमि  का
 लगान  समाप्त

 कर  दिया  है

 यदि  at.  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  का  विचार
 देश  में  खाद्य

 उत्पादनों  की  वृद्धि  करने  हेतु  कृषकों
 क

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अन्य  राज्यों  पर  भी  यह  दबाव  डालने  का  है  वे  भी  भूमि-लगान  समाप्त

 कर  दें
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०  पंजाब  सरकार  ने

 कमी  राजस्व  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  निर्णय  को  अभी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 तथा  भूमि  राजस्व  राज्य  सरकार  का  विषय है
 ।

 खाद्यान्नों  का  आयात

 501.
 श्री  राज  राजसिह देव  :

 श्री  राम  सहाय  पाचन

 श्री  के०एस०  चावडा

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  गेहूं  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  कुल  कितने  उत्पादन  की

 संभावना  है  और  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं

 पिछले  वर्ष  अमरीका  तथा  अन्य  देशों  से  आयात  किये  गये  खाद्यान्नों  की  मात्रा  कयों

 थी  और  चाल  वर्ष  में  कितना  अनाज  आयात  किया  और

 दਂ  करने क्या  सरकार  ने  झ्र मरी का  अथवा  किसी  अन्य  देश  से  खाद्यान्नों  का  आयात

 का  निर्णय  कर  लिया  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 1970-71  के  दौरान कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे

 गेहूँ  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  पक्के  अनुमान  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  मौजूदा  संकेतों

 के  अनुसार  1970-71  दौरान  खाद्यान्नों  का  कुछ  उत्पादन  1050  से  1060  लाख  मी०  टन  तक

 हो  सकता है

 खाद्य  उत्पादन  के  लिए  जो  मुख्य  उपाय  अपनाए  गए  हैं  उनमें  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 बहु-फसली  उवेरकों  का  अधिक  कीटाणुओं  के  नियंत्रण  के  व्यापक  तथा  ठोस
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 सिचाई  सुविधाओं  में  अच्छे  बीजों  तथा  कृषि  औजारों  की  सप्लाई  और  किसानों  को  अच्छा

 उत्पादन  करने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करना  तथा  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  शामिल  है  ।

 1970  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  अन्य  देशों  से  लगभग  6  लाख  मी०

 खाद्यान्नों  का  आयात  किया  गया  था  |  1971  में  लगभग  30  से  35  लाख  मी ०  टन  खाद्यान्नों  का

 आयात  किया  जा  सकता  है  ।

 ग्या
 यह  परिकल्पना  की  जाती  ह्  7D

 fC.
 1971  के a  नी  बाद  थ  द्याननों  का  रियायती  आयात  बन्द

 कर  दिया  जाएगा  |

 Conference  of  Agriculrural  Universities.

 502.  Shr!  R.  C.  Vikal

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to
 State

 (a)  Whether  some  demands  were  put  forward  in  the  Agricultural  Universities

 Conferences  held  in  Jullunder  last  year  and  in  Pant  Nagar  (U.  P.)  in  April,  1971;

 if  so,  the  nature  thereof;  and (b)

 (c)  the  difficulties  being  experienced  by  Government  in  meeting  those  demands  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde ;  (a)  Yes,  Sir.  The  Association  of  Aricultural  Universities
 did  make  some  demands  at  the  two  conventions  held  at  Ludhiana  (not  Jnllunder)  and

 Pantnagar

 (b)  Tne  demands  are  administrative  and  Largely  relate  to  increased  financial
 assistance  for  the  development  of  Agricultural  Universities  and  the  procedures  adopted  to

 give  such  assistance  Some  of  the  demands  olso  relate  to  the  research  and  extension

 responsibilities  of  the  Agricultural  Universities

 (c)  The  Association  has  been  assured  that  the  Government  is  anxious  to  give
 maximum  possible  support  to  all  the  Agricultural  Universities.  The  main

 difficulty  in

 meeting  these  demands  has  been  the  overall  inadequacy  of  financial  resources  for  country’s
 various  Plan  projects  However,  the  demands  from  Agricultural  Universities  have  always

 Due  prio  rity received  them  most  sympathetic  attention  of  the  Goverment  aly  has  been  given
 to  the  Agricultural  Universities  Development  Project

 ig  के  वसूली  मलय  में  वृद्धि

 503  श्री  श्याम नन्दन  far

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 सरकार  गेहूँ  के  वसूली  ger  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 क चके
 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  की  बठक

 |  |
 ना |

 504.  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेंयी  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  असर  1971  में  केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  की  बैठक  हुई  और

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  थी  और  क्या  निष्कर्ष  निकले  थे  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अष्णासाहिब  पी०  जी

 केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  की  एक  बैठक  16  1971  को

 पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  और  तमिलनाडु  के  राजस्व  मन्त्री  के  मुख्य  मन्त्री  की

 ओर  बठक  में  विशेष  आमन्त्रित  व्यक्तियों  के  रूप  में  शामिल  हुए  ।  बैठक  में  निम्न  प्रश्नों  पर

 विचार  विमश  किया  गया  |

 उच्चतम  सोमा  क  स्तर

 यह  देखने  में  आया  कि  कई  राज्यों  में  उच्चतम  सीमा  का  स्तर  अभी  भी  अधिक  था  |

 समिति  के  पास  उपलब्ध  आंकड़े  अपर्याप्त  समझे  जाने  के  कारण  यह  निश्चय  किया  गया

 गया  कि  उच्चतम  सीमा  स्तर  में  कमी  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लेने  से  विभिनन  राज्यों

 से  और  सुचना  एकत्र  की  जानी  चाहिए  |

 2.  उच्चतम सीमा  लागू  करने  की  इकाई

 उच्चतम  सीमा  लागू  करने  की  इकाई  के  सम्बन्ध  यह  निश्चय  गया  कि  एक

 परिवार  के  सभी  सदस्यों  द्वारा  धारित  संपूर्ण  क्षेत्र  पर  उच्चतम  सीमा  लागू  करने  की  विधि  के

 सम्बन्ध  कोई  भी  निर्णय  विभिन्न  राज्यों  के  वर्तमान  अधिनियमों  के  उपबन्धों  की  कार्यान्वित

 के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  ही  किया  जायेगा  ।

 छूट

 यह  स्वीकार  किया  गया  कि  उच्चतम  सीमा  से  छूट  स्थानीय  परिस्थितियों  के  आधार  पर

 कम  से  कम  रखी  जानी  चाहिए

 खाद्यान्नों  की  कीमतें  निर्धारित  करने  हेतु  मुख्य  मन्त्रियों  का  सम्मेलन

 505.  श्री  इयामनन्दन  मिश्र

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे

 क्या  खाद्यान्नों  की  कीमतें  निर्धारित  करने  हेतु  हाल  ही  में  मुख्य  मस्तियों  का  एक

 सम्मेलन  और

 यदि  तो  उसमें  हुई  बातचीत  के  मुख्य  परिणाम  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पो०  :  1971-72  मौसम
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 के  लिए  रबी  खाद्यान्नों  की  मुल्य  नीति  पर  विचार  करने  के  लिए  17-4-1971  को  मुख्य  मन्त्रियों  का

 एक  सम्मेलन हुआ  था  |

 एक  विवरण  संतान है  ।

 विवरण

 17-4-71  को  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें  बताने  वाला  विवरण  |

 (1971-72  के  विपणन  मौसम  के  लिए  40  लाख  मी ०  टन  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  के
 अभि स्त वित

 लक्ष्य  को  मान  लिया  गया  था  |

 किसानों  को  प्रोत्साहन  देते  रहने  की  दृष्टि  से  अधिकांश  राज्यों  ने  यह  महसूस  किया  कि

 अधिप्राप्ति  मुल्य  में  कमी  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  |

 समाज  के  गरीब  वग  की  सुरक्षा  करने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि

 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 न्यूनतम  लागत  के  सिद्धांत  पर  कार्य  करने  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों  के  खाद्यान्नों  को

 सम्भालने  सम्बन्धी  कार्यालय  की  समीक्षा  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  |

 यह  निर्णय  लिया  गया  कि  यथा  सम्भव  बिचौलियों  को  हटा  दिया  जाए  तथा  सीधे  कृषकों  से

 खाद्यान्न  अधिप्राप्त  किया  जाए  ।  गाँवों  में  अधिप्राप्ति  केन्द्र  खोलने  के  लिए  सहकारी

 तियों  की  सेवाओं  का  यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  प्रयोग  किया  जाए  ।

 स्टाक  के  शीघ्र  तैयार  हो  जाने  की  दृष्टि  में  गोदामों  के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  निपटाने  की

 आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  राज्य  सरकारें  गोदाम  बनवाने

 के  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  के  अजन  में  सम्भव  अधिक  से  अधिक  सहायता  प्रदान

 करेगी  ।

 यह  निर्णय  गया  कि  रेल  मन्त्रालय  के  परामशं  से  संचलन  सम्बन्धी  आवश्यक

 योजना  तैयार  की  जानी  चाहिए  ताकि  रबी  मौसम  में  अधिप्राप्ति  तथा  संचलन  सम्बन्धी

 कार्य  सुगमता  से  होता  रहे  ।

 खाद्यान्नों  की  उपलब्ध्रता  में  सुधार  को  देखते  हुए  यह  महसूस  किया  गया  कि

 कत्ता  तथा  भासनसोल  दुर्गापुर  कॉम्प्लेक्स  के  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  के  शेष  क्षेत्रों  से  गेहूं

 के  संचलन  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटा  लेना  चाहिए  |

 सिर  पर  बोझा  ढोने  वाले  भारतीय  खाद्य  निगम  के  मजदूरों  को  मजदूर  संघ  अधिनियम

 के  क्ष  साधिकार में  लाना

 506.  श्री  एस०  के०  गोपालन  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  खाद्य  निगम  में  सिर  पर  बोझा  ढोने  का  किये  करने

 वाले  मजदूरों  को  भी  मजदूर  संध  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  का
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 acdlar रू  + यदि  हाँ  तो  हए  थी  ब्यौरा  कया

 गाना  से कया  सरकार  का  ध्यान  इस  Wear  भ ं  मजदूर  संघ  के  नेताओं  द्वारा  की  गई  ata

 की  ओर  भार्कापत  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  कर  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्री  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के ०  :  से  भारतीय  मजदूर

 संघ  1926  में  ऐसी  कोई  भी  वात  नहीं  है  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सिर  पर  बोझा

 ढोने  वालें  श्रमिकों  को  मजदूर  संघ  बनाने  और  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उसे  रजिस्ट्रीकृत  कराने  में

 बाधक  बशर्तें  कि  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  कर  लिया  गया  हो  ।  मजदूर

 संघ  अधिनियम  के  क्ष  वनाधिकार  में  इन  श्रमिकों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 वाही  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  अभ्यावेदन  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 नहीं

 आसनसोल  कोयला  पश्चिमी  बंगाल  में  कोयला-खान  मा  लिकों  द्वारा

 मजदूरों  को
 वेतन

 का  भुगतान  न  किया  जाना

 507.  श्री  रोबिन  सेन  :

 श्रम
 और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  fae  बंगाल  के  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  खानों

 के  मालिकों  द्वारा  मजदूरों  को  देय  वेतन  का  कथित  भुगतान  नहीं  प्रिये  जाने  की  ओर  दिलाया

 गया

 देय  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किये  जाने  के  क्या  करण  हैं

 क
 fe

 ् उन  कोयला  कम्पनियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ।  होंने  देय  वेतन  का  भुगतान

 नहीं  किया  और

 सरकार
 ने  देय  वेतन  का  भुगतान  करने  हेतु  कोयला  कम्पनियों  के  प्रबन्धकों  पर  दबाव

 डालने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  :  हवा

 अदायगी  न  किये  जाने  के  कारण  कोयले  के  स्टाक  का  जमा  वित्तीय

 श्रम  कठिनाई  आदि  हैं  ।

 निम्नलिखित  कोयला-खानों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  —

 (1)  मनोहर  बहल  कोलियरी  ।

 5
 लियारी  ।

 (2)  साउथ  जयरामडांगां  व

 (3)  निम्मा  कोलियरी  ।

 (4)  विक्टरी  ग्रूप  कोलियरी  |

 (5)  मिथापुर  कोलियरी  ।
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 (6)  सेलेक़्टेड  साम्बा  कोलियरी  |

 (7)  राधामाधवपुर  कोलियरी  ।

 (8)  घुसी  कोलियरी

 (9)  मुस्लिया  कोलियरी  ।

 (10)  विक्टरी  कोलियरी |

 (11)  खास  जायदाद  कोलियरी  ।

 (12)  सियरसोल  कोलियरी  |

 (13)  काली पहाड़ी  कोलियरी

 (14)  न्यु  घुसी  कोलियरी  ।

 प्रबन्धकों  द्वारा  श्रमिकों  को  मजदूरी  तथा  अन्य  वैध  देय  राशि  अदायगी  कराने  के

 लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्पर्क  तंत्र  के  अधिकारियों  द्वारा  कानून  के  अन्तर्गत  समुचित  कार्यवाही  वी

 जा रही

 नई  डि एप गोरिया  कोयला  कम्पनी  हारा  मजदूरी  का  भुगतान  न  fear  जाना

 508.  श्री  समर  मुखर्जी

 कपा  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  बदी वाल  जिले  में  सुलतानपुर  स्थित  नई  डि मा गोरिया  कोयला

 कम्पनी  के  प्रबन्धक  गत  दो  मास  से  अपने  मजदूरों  को  मजूरी  देने  से  इन्कार  क्र  रहे  हैं

 यदि  नह  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  सरकार  ने  प्रबन्धकों  द्वारा  देय  मजूरी  का  भुगतान  कराने  हेतु  अनुरोध  करने  के

 लिए  कोई  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०
 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 पश्चिम  बंगाल  को  खराब  किस्म  के  वल  की  सप्लाई  सम्बन्धी  शिकायतें

 509.  श्री  समर  मुखर्जी

 व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 TAT नज क्या  उनका  ध्यान  इस  शिकायत  की  ओर  दिलाया  है  कि  सरकार  पश्चिम  बंगाल

 को  खराब  किस्म  के  चावल  का  नियतन  कर  रही  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  व्या  प्रतिक्रिया  और

 (77)  क्या  सरकार  का  विचार

 पर्चम

 बंगाल  को  सेला  और  अच्छी  किस्म  के  चावल  की

 सप्लाई  करने  हेतु त ुरस्त  कार्यवाही  करने  का  है
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 ह

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  अप्णासाहिब  पी०  :  उड़ीसा  से  भेजे  गये

 चावल  की  किस्म  के  सम्बन्ध  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  |

 चावल  के  किस्म  सम्बन्धी  विवाद  को  तय  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  और

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रतिनिधियों  की  कलकत्ता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  से  पश्चिमी  बंगाल  समेत  कमी  वाले  राज्यों  को  केवल  मानक  किस्म

 का  चावल  ही  आवंटित  किया  जाता  है  ।  क्योंकि  केन्द्रीय  भण्डार  में  सेला  चावल  की  उपलब्धि

 सीमित  मात्रा  में  पश्चिमी  ब  गाल  को  चावल  की  ही  सप्लाई  करने  सम्बन्धी  सभी  आइवी

 सन  को  पुरा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 नारियल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  उपाय

 510.  श्री  एस०  एम०  जोजफ  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  नारियल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किये

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०
 जी

 देश  में  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  ने  चतुर

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 30

 लाख  रु०  at  कुल  लागत  से  निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजनायें  हाथ  में  ली  हैं

 (1)  मौजुदा  उद्यानों  में  उत्पादकता  को  बढ़ाने  की  दुष्टि  से  पैकेज  कार्यक्रम  ।  इस  ण्य

 राज्यों  द्वारा  वांछित  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  व्यवस्था  की  जा  रही
 है  ।

 (2)  अधिक  उपज  देने  वाले  ताड़  पौध  तैयार  करने  के  लिए  संकर  नारियल  पौधों  का

 किसानों  में  वितरण  और  उनका  उत्पादन  |

 (3)  रोपण  के  लिए  श्रेष्ठ  पौधों  के  उत्पादन  की  दृष्टि  से  श्रेष्ठ  बीज  फार्म  की  स्थापना

 करना  |

 (4)  नारियल  के  उद्यानों  के  विकास  के  लिए  सशक्त  समुद्र  तट  का  विकास  और  साहायय

 दरों  पर  नारियल  के  पौधों  की  सप्लाई  और  उत्पादन  के  लिये  एक  बिशेष  कार्यक्रम  ।

 Scheme  for  Prevention  of  Sole  Erosion  Due  to  Deforestation

 511.  N.S.  Bisht  ;  Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to

 state  :

 (a)  Whether  large  tracts  of  land  have  been  cleared  of  forests  during  the  last  three

 years  resulting  in  soil  erosion  on  a  large  scale;

 (b)  1f  so;  the  details  thareof;

 (c)  The  afforestation  schemes  proposed  to  be  launched  by  the  Government,  especi-

 yall  in  Uttar  Pradesh  with  the  objective  of  preventing  soil  erosion  and  attracting  rains;

 and
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 (0)  The  number  of  persons  likely  to  get  employment  as  a  result  thereof  ?

 The  minister  of  state  in  and  ministry  of  Agriculture  (Krishi  mantralya  men  Rajya
 mantri)  (Shri  Sher  Singh):  (a)  Yes,  sir.  An  area  of  1,227,80  thousand  (hectares)  has  been

 cleared  off  during  the  three  years  (1967,  1968  and  1969)  for  permanent  alternative  uses.

 (b)  The  details  of  areas  cleared  off  state-wise  are  appended  herewith  (Statement  I).

 (Pleased
 in  Library.  S  No.  L.  T.  213/71).

 (c)  These  areas  have  been  deforested  for  premanent  alternative  uses.  A  number  of

 reafforestation  and  afforestation  schemes  were  carried  out  during  the  successive  Five  year
 Plans.  The  important  plantation  schemes  were  थ

 1.  Plantation  of  quick  growing  species.
 2.  Economic  Plantation  for  industrial  and  commercial  uses.
 3.  Farm  fores  try-cum-fuelwood  plantations.

 4.  Rehabilitation  of  degraded  forests.

 The  details  of  areas  covered  in  the  country  under  these  schemes  during  the  period  from

 1966-67,  1967-68  and  1968-69  are  given  below

 (Thousand  _hectarss)
 Scheme  Area

 afforested

 164.60 1,  Plantation  of  quick  growing  species.
 2.  Economic  plantations  for  industial.  152.69

 and  Commercial  uses.

 3,  Farm  fores  try-cum-fuelwood  plantation.  47.80

 4.  Rehabilitation  of  degraded  forests  77,51

 छह  नि
 442,60

 About  833,90  thousand  hectares  are  proposed  to  be  covered  under  afforestation  schemes

 during  Fourth  Plan
 period,

 in  the  country.

 Uttar  pradesh  State  has  planted  up  an  area  of  68,36  thousand  hectares  under  these
 schemes  duridg  three  years  1966-67  to  1968-69.  In  the  Fourth  plan,  about  148  thousand
 hectares  will  be  covered  under  plantation  schemes  by  the  State.

 As  regards  prevention  of  soil  erosion,  su’table  steps  are  usually  taken  by  the  State
 Forest  Departments  concerned  at  the  time  of  deforestation  and  subsequently  when  areas  are
 put  to  other  uses.

 (d)  Forest  provide  considerable  employment  to  temporary  and  seasonal  workers  in
 creation  of  forest  plantations.  No  specific  studies  have  been  taken  so  far  by  the  State  Forest
 Departments  in  respect  of  number  of  workers  employed  in  plantation  schemes.  However,  the
 astimates  of  labour  potential  have  been  Prepared  by  the  Ministry  for  the  guidance  of  the
 State  Forest  Departments.  These  astimates  show  that  the  labour  potential  of  plantation
 activities  is  quite  high.  According  to  this  14.66  million  mandays  have  been  utilised  for  this
 work  which  comes  to  full  time  employment  of  48,900  workers  in  creating  442.60  thousand
 hectares  of  plantations,  by  the  States  and  the  Union  Terri  tories  during  the  period  1966-67
 to  1968-69.

 Unemployment  Allowance

 512,  Shri  N.  S.  Bisht  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shram  aur  Punarvas  Mantri)
 be  pleased  to  state  :
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 (a)  Whether  Government  have  taken  any  decision  to  give  unemployment  allowance
 to  the  unemployed  persons;  and

 (b)  If  so,  the  date  from  which  this  allowance  would  be  given  and  the  basis  to  be

 adopted  therefor  ?

 The  minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shram  aur  Punarvas  Mantri)  (Shri  R.  K.

 KhadilKar):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise

 Conference  to  Study  Products  of  Pine  Industry

 513.  Shri  N.  S.  Bisht  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  .a  Conference  was  convened  in  new  Delhi  in  April  1971  to  study  the

 products  of  pine  industry  with  a  view  to  give  encouragement  to  the  pine  industry;

 (b)  If  so,  the  names  of  the  persons  who  attended  the  confernce;

 (c)  Whether  the  persons  engaged  in  pine  industry  were  also  invited  to  the  said

 conference;  and

 (d)  The  suggestions  given  by  them  to  the  Goverment  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya

 Mantri)  (Shri  Sher  singh)  (a)  A  seminar  sponsored  by  producers  and  processors  of  Rosin

 and  Turpentine  and  co-sponsored  by  the  various  All  India  Organisations  like  Indian  Chemi-

 cal  Manufacturers  Association,  Indian  Paper  Mill  Association,  Indian  Paint  Association

 etc.  was  held  on  13th  and  14th  April,  1971  at  Vigyan  Bhavan,  in  New  Delhi.  The.  Seminar

 was  on  Role  of  Pine  Resin  in  the  Economic  and  Industrial  Development  of

 (b)  The  Organisers  have  furnished  a  list  of  persons  who  attended  the  Seminar  which

 is  appended  herewith.  (Placed  library  see  No  L  T  214/71).

 (c)  The  Seminar  was  given  due  publicity  by  the  organisers  through  newspapers  invi-

 ting  all  persons  cercerned  with  Pine  Resin  industries.

 (d)  The  Seminar  was  divided  into  three  Sessions.

 Session  I  History,  development  and  future  of  Pine  Resin  in  India  ;

 Session  II  :  Utilisation  of  Rosin,  development  of  Rosin  derivatives  and  their

 consuming  industries;  and

 (Placed  library  see  No.  L-  T.  214/71.)

 Session  IIT  Utilisation  of  Turpentine  and  development  of  Terpene  Derivatives
 from  constituents  of  turpentine  for  industrial  use.

 Suggestions
 from  the  organisers  of  the  Seminar  have  not  been  recieved  as  yet  by

 the  Government.

 केरल  में  लोहे  तथा  इस्पात  का  वितरण

 द
 514  श्री  एम०  के०  कृष्णन

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  राज्य  में  लघु  उद्योगों  को  नियंत्रित  मुल्यों  पर  लोहे
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 aaa

 तथा  इस्पात  की  सप्लाई  करने  का  है

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  को  ङ्घ  उद्योगों  की  ओर  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त
 हुआ

 है

 और

 य पर्द  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  )  मुख्य  उत्पादक  सभी

 प्रकार  का  लोहा  और  इस्पात  सारे  देश  जिसमें  केरल  भी  शामिल  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा

 निश्चित  किये  गये  समान  नृत्यों  पर  बेचते  एक  बैंगन  से  कम  इस्पात  देश  में  खोले
 x

 मुख्य

 उत्पादकों  के  स्टाक यार्ड ों  की  मार्फत  विनियमित  किये  गये  समान  मुल्यों  पर  दिया  जाता  केरल

 राज्य  के  कोचीन  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  तथा  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  Ho  का  एक  एक

 ge  है  जो  उस  राज्य  के  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  वास्तविक  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करते हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  नहीं  उठता  |

 Setting  up  of  a  Pelletisation  Plant  by  National  Mineral,
 Development  Corporation  at  Bailadilla

 515  Shri  Jagannathrao  Joshi  Will  the  Minister  of  steel  and  Mines  (Ispat  aur

 Khan  Mantri)  be  pleased  to  state  ?

 (a)  Whather  the  Bailadilla  Iron  Ore
 Project

 has  yielded  iron  ore  fings  in  huge

 quantities;

 (b)  Whether  these  are  not  being  utilised  in  any  way;

 (c)  Whether  the  National  Minerals  Development  Corporation  have  unber  considera-
 tion  a  proposal  to  set  up  a  Pelletisation  Plant  at  Bailadilla  based  on  the  above  fines;  and

 (d)  If  so,  the  present  stage  of  the  Proposal  and  the  time  by  which  the  Plant  is

 likely  to  be  set  up  ?

 The  minister  of  State  in  the  ministry  of  steel  and  mines  (Ispat  aur  Khan  mantralaya  men

 Rajya  mantri)  (Shri  Shah  Nawaz  Khan)  (a)  to  (d)  Yes  sir  These  fines  are  being  stocked

 separately  for  future  use.  The  feasibility  study  for  the  setting  up  of  a
 Pelletisation  Plant

 based  on  these  fines  has  been  initiated.  The  feasibility  study  is  expected  to  be  received

 shortly.  The  decision  to  set  up  the  Pelletisation  plant  and  the  time  schedule  thereof,  wiil

 depend  upon  the  techno-economic  feasibility  of  the  project

 अभिमान  अर  निकोबार  द्वीप  सतहों  से  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 516  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी :

 कया  कृषि  माधवी  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन
 वर्ष

 में  अभिमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  से  मुख्य  भूमि  पर  अपने

 स्थानान्तरण  के  लिए  अनुरोध  करने  वाले  अन्य  अधिकारियों  की  कितनी  संख्या

 उन  अधिकारियों  की  कितनी  संख्या  है  जिनका  पहले  at  मुख्य  भूमि  पर  स्थानान्तरण

 हो  गया  है  और  कितने  अधिकारियों  के  आवेदन  पत्र  आये  हैं  ।

 और क्या  कुछ  का  स्थानान्तरण  डाक्टरी-सलाह  के  कारण  किया  गया  है
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 सरकार  द्वारा  ऐसे  अनुरोधों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य
 मन्त्री  :  तीन

 ।

 भारतीय  वन  सेवा  के  एक  अधिकारी  की  अभिमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  से

 उसी  वन  विभाग  में  बदली  गयी  है  ।  प्रशासकीय  कठिनाईयों  के  कारण  भारतीय  वन  सेवा  के  अन्य

 दो  अधिकारियों  के  अनुरोध  को  नहीं  माना  जा  सका  ।

 जी  नहीं  ।

 अस्वस्थता  के  आधार  पर  किसी  अधिकारी  की  बदली  के  बारे  में  कोई  अनुरोध

 प्राप्त नहीं  हुआ  है  ।

 General  Assistance  to  Madhya  Pradesh  Regarding
 Distribution  of  Low-  Yielding  Areas

 517.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state ;

 (a)  The  area  of  such  cultivable  land  at  present  in  Madhya  Pradesh  in  which  the

 yield  is  not  proportionate  to  its  target  in  the  absence  of  irrigation  facilities,  and

 (b)  The  assistance  given  to  the  State  Government  during  the  last  two  years  and

 proposed  to  be  gived  during  the  financial  year  1971-72  for  this  purpose  ?

 The  minister  of  state  in  the  ministry  of  Agriculture  Krishi  mantralaya  men  Rajya
 mantri  (Shri  Sher  Singh) :  (a)  According  to  the  latest  statistics  available  for  the  year
 1969-70  about  17.0  million  hectares  of  cultivated  land  in

 Madhya
 Pradesh  were  not  provi-

 ded  with  Irrigation  facilities.

 (b)  According  to  the  procedure  in  vogue,  Central  Assistance  is  given  in  the  form

 of  block  loans  and  grants  and  is  not  related  to  any  individual  programme.  However,  from

 the  funds  available  under  the  State  Plan  the  State  Government  incurred  an  amount  of

 Rs.  13.97  crores  on  irrigation  schemes,  including  major,  medium  and  minor.  during  1969-70

 and  Rs.  13.69  crores  during  1970-71  (anticipated).  The  provision  recommended  for  1971-72

 for  irrigation  schemes  is  24,80  crores.

 General  Directive  to  Madhya  Pradesh  Regarding  Distribution  of
 Cultivable  Fallow  Land  to  Landless,

 518.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  State  :

 (a)  The  average  of  such  cultivable  land  in  Madhya  Pradesh  as  is  not  being  cultivated
 at  present  on  account  of  its  non-allotment  and  for  want  of  resources;  and

 (b)  The  diretcives  issued  by  the  Central  Government  to  the  State  in

 regard  to  the  distribution  of  the  fallow  cultivable  land  among  the  landless  persons  and  to  make
 the  said  land  more  fertile  and  the  assistance  given  by  the  Centre  to  the  State  Government
 in  this  regard  as  also  the  future  plan  in  this  regard  ?

 .The  minister  of  State  in  the  ministry  of  Agriculture  (Krishi  mantralaya  men  Rajya
 mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  and  (b)  Information  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  table  of  the  Sabha.
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 दिल्‍ली  gra  योजना  द्वारा  चौथाई  लिटर  दूध  की  बोतल

 को  सप्लाई  का  बन्द  किया जाना

 519  sit  ato  के०  दॉसचौधरी :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ने  जनता  को  चौथाई  लिटर  दूध  की  बोतल  की  सप्लाई

 बन्द  कर  दी  है  ।

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  :  और

 क्या  इसकी  सप्लाई  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  कोई tg  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  और

 उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ने  18-1-1971

 से  चौथाई  लिटर  की  दूध  की  बोतलों  की  सप्लाई  अस्थाई  तौर  पर  बन्द  कर  दी  थी  ।

 यह  तबदीली  कार्य  सुविधा  के  लिये  की  गई  ।  आधे  लिटर  बोतलों की  तुलना  में

 चौथाई  लिटर  की  दूध  की  बोतलों  की  मांग  बहुत  कम  है  ।  चौथाई  लिटर  की  बोतलें  प्राप्त  करने  में

 कठिनाई  आई  |  आधे  लिटर  से  चौथाई  लिटर  को  बोतलें  भरने  की  तबदीली  से  भी  ara  में

 नदियां  सामने  आई  |

 जी  इन  आवेदनों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  चौथाई  लिटर  बोतलों  में  भी

 दूध  सप्लाई  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  अतिरिक्त  चौथाई  लिटर

 बोतले  प्राप्त  करने  के  लिये  अपेक्षि  त  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  यथाशीघ्र  शह  बोतलें  मिलते  ही  सप्लाई

 आरम्भ  कर  दी  जायेगी  1

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  रुकू डा  कोयला

 के  कोयला-खान  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल

 520  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :

 क्या  श्रम
 और  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने

 की
 छपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  हजारी  बाग  जिले  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  रुकू  जडो

 कोयला  खान  के  कोयला-खान  मजदूरों  ने  हाल  ही  में  हड़ताल  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा क्या  है  ;

 मजदूरों  को  मुख्य  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  ;  और

 उनकी  माँगें  पूरी  करने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  गे  हैं  ;  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ।

 श्रम  और  पुनर्वास  aa  आर०  के०  से  राष्ट्रीय  कोयला

 ay  Le विकास  नियम  लिमिटेड  ना  कोयला-खान  के  उभरती  दर  पर  काम  करने  वाले  709
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 ene  ध  re

 खनिकों  ने  खनिक  सुरक्षा  बूट  तत्काल  सप्लाई  करने  की  मांग  को  ले  15-3-71  की  पहली  पारी

 से  हड़ताल  कर  दी  ।  संबंधित  पक्षों  के  बीच  पारस्परिक  विचार-विमर्श  और  समझौते  के  18

 1971  की  दूसरी  पारी  से  हड़ताल  समाप्त  हो  गई  |  समझौते  के  प्रबन्धकों  ने  ह  टर

 टाइप  बूटों  के  1050  जोड़  और  कोयला-बान  के  भूमिगत  श्रमिकों  के
 लिए  अनुमोदित  किस्मों  के

 400  जोड़े  सप्लाई  किये  हैं  ।

 रांची  स्थित  भारी  इ  जीनिर्यारंग  निगम  को  हानि

 521  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारी  इ  जी निया रिंग  रांची  को  अब
 तक  कुछ  कितनी  हानि  हुई  है  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  हानि  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं
 :

 और

 हैवीं  इजीनिरगारिंग  रांची  में  1500  रुपये  मासिक  से  अधिक  के  वेतन  पर

 कार्य  करने  वाले  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  31  ह  1970

 तक  हुई  कुल  हानि  58.90  करोड़  रुपये  1970-71  की  अवधि  में  1600  करोड़  रुपये  की  हानि

 होने  का  अनुमान  है  ।

 भारी  पूजा  विनियोजन  तथा  लम्बी  जेस्टेशन  अवधि  के  कारण  इस  आकार

 प्रकार  की  परियोजना  में  उत्पादन  के  आरम्भिक  वर्षों  में  हानि  होनी  अनिवार्य  भारी

 नियति  निगम  को  हुई  हानियों  का  कुछ  हद  तक  यह  भी  कारण  है  कि  इसमें  उत्पादन  क्षमता

 बहुत  धीरे-धीरे  बढ़ी  है  जिसके  कई  कारण  हैं  और  जिनमें  एक  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  का

 जनक  न  होना  भी  है  ।  व्याज  के  भारी  मूल्य  ट्  तथा  ऊपरी  खर्चों  के  कारण  भी  हानि  में

 वृद्धि हुई  है  ।

 आयोजन  तथा  उत्पादन  fete  लक्ष्योम्मुख  कार्यक्रम  प्रबन्धकों  की

 कुशलता  बढ़ाने  और  मजदूरों  की  उत्पादन-क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  कदम

 उठाये  गये  हैं  तथा  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  भारी  इंजीनियरी  निगम  के  कार्य

 करण  में  अगले  दो  वर्षों  में  उल्लेखनीय  सुधार  होने  की  संभावना  है  ।

 (7)  67  ।

 गुजरात  में  कपास  के  मूल्यों  में  गिरावट  के  कारण  कपास  के

 उत्पादनों  को  हुई  हानि

 522  श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  सम्पूर्ण  भारत  में  कपास  और  श्रपेक्ष  कृत  कम  फसल  होने पर  भी  जो  लगभग  53
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 लाख  गाँठों  की  कपास  के  मुल्य  कम  हो  गए  हैं  जिसके  कारण  गुजरात  के  कपास  उत्पादकों  को  बहुत

 अधिक  हानि  हुई  है  ;

 क्या  यह  केन्द्रीय  बैंकिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  लगाये  गये  नये  कठोर  ऋण  प्रतिबंधों

 और  सरकार  कौ  के  प्रति-नीति  के  वीगर
 है  ;

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  गुजरात  के  कपास

 उत्पादक  छकृषिकों  के  साथ  भेद-भाव  नहीं  हो  और  उन्हें  कम  दामों  पर  अ्रपनी  कपास  बेचने  के  लिये

 बाध्य  न  किया  जाये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  गुजरात तथा  अन्य

 कपास  उत्पादक  राज्यों  में  1970  कपास  मौसम  का  तथा  1971

 में  कपास  के  मूल्य  अत्याधिक  बढ़  ।  किन्तु  1971  से  get  में  कुछ  कमी  हुई  ।

 भावों  में  इस  गिरावट  के  वर्तमान  मूत्य  मौसम  के  प्रारम्भ  के  मूल्यों  अ्रथवा  गत  वष  की

 तदनुरूपी  अवधि  के  मूल्यों  से  सामान्यतः  अधिक  हैं  ।  1971  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह

 में  कच्चे  कपास  के  थोक  मुनियों  का  आर्थिक  सलाहकार  को  सूचकांक  223.8  था  जबकि  एक  वर्ष

 पूर्व
 का  तदनुरूपी  सूचकांक  188.7  था  ।  इस  प्रकार  लगभग  19  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 मुल्यों  में  हाल  के  महीनों  में  होने  वाला  ह्  sore  की  मिलों  की  सतत

 माँग  की  आयातित  कपास  की  वार्तिक  तथा  संभावित  रिवेंज  बेक  आफ  इ  fear

 द्वारा  लगाये  गये  ऋण  प्रतिबन्ध  तथा  सरकार  द्वारा  मूल्य  नियमित  करने  के  लिये  अपनाये  गये  अन्य

 उपायों  के  कारण  था

 यह  सही  नहीं  है  कि  गुजरात  के  कपास  उत्पादकों  कृषकों  के  प्रति  कोई  भेद-भाव  किया

 जाता  है  अथवा  उन्हें  अपनी  कपास  कम  मूल्य  पर  बेचने  के  लिये  बाध्य  किया  जाता  है  ।  जो  भी

 कदम  उठाये  जाते  है  वे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उठाये  जाते  हैं  1

 हैवी  इजीनिर्यारंग  रांची  के  मजदूरों  की  शिकायतों  के

 बारे  में  संसद  सदस्यों  से  अभ्यावेदन

 3  ओ  दिनेश  जोरदार

 श्री  ए०  सके  साहा  :

 क्या  इस्पात  तथा  खान  मस्ती  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रांची  स्थित  हैवी  इ  जी निया रिंग  निगम  के  मजदूरों  की  कुछ  शिकायतों

 के  बारे  में  संसद  सदस्यों  की
 ओर

 से  कोई  va  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ;

 क्या  उक्त  पत्र  पर  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहू
 *नवाज  :  से  (a):

 भारी  इ  जीनियरों  निगम  के  प्रबन्धक  वर्ग  तथा  कर्मचारियों  के  बीच  1969  में  हुये  समझौते  की
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 मंहगाई  भत्ते  से  सम्बन्धित एक  धारा  की  व्याख्या  के  बारे  हाल  में  संसद  सदस्यों के  कुछ  पत्न
 fea प्राप्त  हुये  हैं  ।  प्रबन्धक  वग  तथा  तमंचा  ॥  न  ं  के  प्रतिनिधियों  ने  आपसी  बातचीत  द्वारा  इस  मामले

 को  सन्तोषजनक  ढंग  से  हल  कर  लिया  है  |

 Famine  Areas  and  Scarcity  Hit  Areas  in  Bihar

 §24.  Shri  Ramavatar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Bihar  Government  had  declared  Certain  areas  as  famineaffected  areas

 and  some  other  areas  as  scarcity  areas;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  separately;

 (c)  whether  Bihar  Government  have  sought  assistance  from  Central  Government  for
 relief  operations;  and

 (d)  ifso,  the  details  thereof  and  Government’s  reaction  UIE thar  eto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  No.of  No.  of  Area  Population

 Districts  Blocks  (Sq.  KM)  (lakhs)

 (i)  Famine  affected  areas
 as  declared  by  Gover-

 nment  of  Bihar.  20  6400.0  18.00

 (ii)  Scarcity  affected  areas
 as  declared  by  Gover-
 nment  of  Bihar.  12  100  24000.0  94.00

 (c)  Yes.  Sir.

 (d)  The  State  Government  has  drawn  a  scheme  involving  an  outlay  of  Rs.  12.  35
 crores  and  sought  from  the  (0०४६1  of  India  an  adhoc  financial  assistance  of  Rs.  3
 crores.  According  to  the  procedure  laid  down,  a  Central  team  of  officers  under  the  Planning
 Commission  is  heing  set  up  for  an  01171116-५1001  assessment  of  the  situation.  A  decision  on
 the  request  of  the  state  Government  for  Central  assistance  will  be  taken  after  the  Team’s

 report  is  received.  The  team  is  expected  to  visit  the  State  shortly  and  the  State  Government
 has  been  informed  of  the  position.

 Damage  to  Rabi  Crop  Due  to  Rains  in  April,  1971.

 525.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Will  the  ‘Minister  of  Agricalture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  untimely  rains  in  the  month  of  April,  1971  have  caused  heavy

 damage  to  Rabi  crop  in  different  parts  of  the  country;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  the  farmers  in  Bihar  and  Uttar  Pradesh  have  been  worst  affected  asa
 result  thereof;  and

 (d)  प  so,  the  action  taken  by  Government  to  provide  assistance  to  them  ?

 द Mini The  Minister  of  State  is  and  istry  or  Agriculture  (Krishi  Manatralaya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  Yes.  Sir.
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 (b)  (c)  and  (d)  Reports  have  been  received  that  damage  had  been  caused  to  rabi
 crops  due  to  untimely  rains  in  April,1971,  in  the  States  of  Bihar,  U.P.  and  Chandigarh
 Adiministration.  Available  details  are  indicated  below’s  Bihar.  It  was  reported  that  some
 standing  crops  were  damaged  in  the  State  in  the  month  of  April,  1971,  but  the  damage  was
 mostly  to  the  harvasted  wheat  lying  on  the  threshing  floor  to  the  extent  of  20  to  25%  The
 State  Government  have  asked  for  help  for  giving  relief  to  the  people  in  the  affected  areas.
 A  Central  Study  Team  is  to  visit  this  State  soon  and  necessary  action  will  be  teken  on  the
 receipt  of  the  Team’s  report.

 U.P.  Widespread  damage  has  been  caused  by  untimely  rains  in  April,  1971  in  some
 districts  of  U.P.  The  State  Government  have  allotted  Rs.  16,22,400  for  distribution  of
 gratuitous  relief  and  a  sum  of  Rs.  1,35,00,000  for  distribution  as  Takavi.

 Chandigarh  Admn  :

 Six  villages  were  severaly  affected  causing  damage  to  standing  crops  in  area  of  420
 acres.  Relief  Assistance  proposals  are  being  formulated  by  the  Revenue  authorities.

 विक्टरी  कोलायरी  ग्राम  तथा  नीमचा  कोलायरी  कर नारी  के  प्रबन्धकों  दारा  कोयला

 खानों  के  मजदूरों  की  मुनरो  की  अदायगी  न  किया  जाना

 526.  श्री  aaa  भट्टाचार्य  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विक्टरी  ग्रूप  तथा  नीमचा  कोलायरी

 के  प्रबन्धकों  द्वारा  अनेक  सप्ताहों  से  मजदूरों  की  मजूरी  नहीं  दी  जा  रही  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 क्या  सरकार  ने  इन  मजदूरों  को
 मजूरी  की  अदायगी  करने  के  लिए  उन  कोयला

 खानों  के  प्रबन्धकों  को  बाध्य  करने  के  लिए  कोई  कायवाह्दी  की  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 श्रम
 और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  से  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 न्यूनतम  बोनस  में  वृद्धि

 527:  श्रीमती  भाग वी  लनकप्पन  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  न्युनतम  बोनस  चार  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  आठ
 प्रतिशत  करने

 का
 और

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  खाडिलकर  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 दस  कर्मचारियों  तक  के  प्रतिष्ठातों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  a  सम्मिलित  करने

 हेतु  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  संशोधन

 +

 528:  श्रीमती  anal  तनकप्पनी  :

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  शोधन  करने  का  विचार  कर

 रही  जिससे  यह  अधिनियम  10
 कर्मचारियों

 वाले  औद्यौगिक  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  हो

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  किए  गए  निर्णय  का  cater  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  और  इस  अधिनियम

 को  ऐसे  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  करने  जिनमें  10  और  20  के  बीच  श्रमिक  नियोजित  राष्ट्रीय

 श्रम  आयोग  की  सिफारिश  विचाराधीन  है  i  इस  प्रस्ताव में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार

 पेंशन  निधि  1958  में  संशोधन  करना  शामिल  है  कौर  इस  मामले  को  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन  के  समक्ष  रखने  का  विचार  है  |

 सेलम  इस्पात  कारखाने  को  स्थापना

 T

 529.  श्री  एम०  कतामतु  :

 श्री  सामिनाथन  :

 श्री  एस०  राधाकृष्णन  :

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेलम  इस्पात  कारखाने  की  स्थापना  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कुछ  कितना  खर्च  हुआ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  सेलम  विशेष

 इस्पात  प्रायोजना  के  लिए  तकनी की  आर्थिक  शक्यता  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  काम  कलकत्ता  स्थित

 मेसर्स  एम०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  को  सौंपा  गया  है  ।  अगस्त  1971  तक  उनसे  प्रतिवेदन  प्राप्त

 होने  की  आशा  है  ।  परामशंदाताओं  की  सलाह  पर  2,750  एकड़  के  एक  सम्पूर्ण  भू-भाग  को  कारखाने

 के  लिए  सीमांकित  किया  गयो  है  ।  यह  क्ष  त्र  राज्य  सरकार  द्वारा  रूमी  अधिग्रहण  अधिनियम  की  धारा

 4(1)  अंतगर्त  अधिसूचित  की  गई  क्षत्र  की  सीमा  के  भीतर  है  ।  यह  भी  ते  किया  गया  है  कि  भूमि

 अधिग्रहण  का  कार्य  प्रावस्थाभाजित  कार्यक्रम  के  अनुसार  किया  जायेगा  ।  बस्ती  के  विकास  के  लिए

 आवश्यक  क्षेत्र  का  अस्थायी  तौर  पर  सीमांकन  कर  लिया  गया  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टिक्स  कन्सट्रकशन

 लिए  का  कंजामलाई  लौह  खनिज  भंडार  के  खनन  के  सम्बन्ध  में  अन्वेषण  कार्य  और  स्थल  निर्माण

 का  प्राथमिक  कार्य  और  मिट्टी  के  अध्ययन  का  कार्य  सौंपा
 गया  है  ।  हिन्दुस्तान  सटी  लवर्स  कंस्ट्रक्शन

 fo °  ने  सेलम  में  एक  कार्यालय  भी  खोल  दिया  है  ।  विभिन्‍न  कच्चे  मालों  के  परीक्षण  के  लिए
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 सम्बद्ध  अधिकरणों  के  साथ  वार्ता  चल  रही  है  ।  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  संस्था  ने  प्रायोजना  स्थल  और

 बस्ती-क्षेत्र  के  धरातल  के  विस्तृत  सर्वेक्षण  कार्य  का  दायित्व  संभाला है
 ।  मुद्रित  सर्वेक्षण  नकशों  के

 जुन  1972  तक  तैयार  हो  जाने  की  आशा  है  ।  रेलवे  ने  भी  मार्शालिंग  ars  और  एक्सचेंज  याद  तथा

 अन्य  दल  सुविधाओं  आदि  के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 अब  तक  सेलम  प्रायोजना  पर  कुछ  633  लाख  रुपये  खरच  हो  चुके

 उर्वरक  तथा  पौधों  की  रक्षा  सम्बन्धी  सामग्री  के  वितरण  की  योजना

 530.  श्री  एम०  कतामुत ु:

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  उत्तर  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय  पन्त  द्वारा  किये  गये  एक  अध्ययन  से  पता

 चला  है  कि  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  तथा  बीजों  के  बाजार-मुल्यों  के  बीच  अन्तर  बढ़ता

 जा  रहा

 क्या  एक  अध्ययन  से  यह  भी  मालूम  हुमा  है  कि  इन  बीजों  का  प्रयोग  करने  के  लिए

 अपेक्षित  खेती  के  लिए  आवश्यक  सामग्री  की  अधिक  लागत  के  कारण  सीमित  संसाधनों  वाले  किसान

 उन्नत  बीजों  का  उपयोग  कर  पाने  में  कठिनाई  अनुसार  कर  रहे

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बीज  उर्वरक  तथा  पौधों  की  रक्षा  संबंध  सामग्री

 उचित  मूल्यों  पर  वितरण  करने  हेतु  कोई  उपयुक्त  व्यवस्था  करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  छोटे  और  बड़े  दोनों  कृषक  सिफारिश  किये  .  आदानों  से  कम  का  प्रयोग

 करते हैं  ।

 उकेरा  और  कीटनाशी  औषध  जैसे  सब  आदान  विभागीय  सहकारी

 क़षि  उद्योग  निगमों  और  व्यापारियों  द्वारा  वितरण  कराने  का  उत्तरदायित्व  राज्य

 सरकारों  का  है  ।  जहां  तक  बीजों  का  सम्बन्ध  है  कीमतें  गिरावट  की  ओर  जा  रही  तथापि

 वीजों  और  कीटनाशी  औषधियों  के  मुल्यों  पर  कोई  विधिक  नियन्त्रण  नहीं  फिर  भी  कीटनाशी

 औषधियों  की  कीमत  कम  करने  के  लिये  जब  वे  शुद्ध  रूप  में  maa  की  जाती  है  भारत  सरकार  ने

 63  अनिवार्य  मदों  पर  आयात  कर  में  कमी  की  है  ।  और  भी  कीटनाशी  औषध  जो  अधिकतर  राज्य

 कृषि  विभागों  द्वारा  बांटी  जाती  वे  रेट  are  कट/टैन्डर  की  विधि  से  खरीदे  जाते  हैं  और

 लाभ  बिना  हानि  आधार  पर  साहायय  दरों  पर  कृषकों  को  बेची  जाती  है  ।  महामारी  में  कीटनाशी

 औषध  केन्द्रीय  सरकार  की  विपदा  राहत  राशि  के  अधीन  कृषकों  लागत  के  50  प्रतिशत  पर

 सप्लाई  को  जाती  है  ।  जहाँ  तक  उर्वरकों  का  सम्बन्ध  है  4  महत्व पूर्ण  नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरकों  के

 अधिकतम  बिक्री  मूल्य  विधिवत  नियंत्रित  किए  जाते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  हाल  में  ही  यूरिया  के

 मुल्य  20  रुपये  प्रति  टन  कमी  की  गई  है  ।  आयातित  उर्वरक  केन्द्रीय  vats  पूल  द्वारा  सारे  देश  में

 निकटतम  रेलवे  स्टेशन  तक  सामान  निर्धारित  मूल्यों  पर  बांटे  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  उर्वरक  पुल॒

 लाभ  बिना  हानि  के  आधार  पर  कार्य  करता  है  ।  उर्वरकों  के  आयात  से  हुई  बचत  को  मूल्यों  में

 कमी  के  रूप  में  कृषकों  को  अदा  की  जाती  है  ।
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 ~~.

 t
 सलाखों  और  टार स्टील  के  मृत्य

 ः

 531.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल :

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  सलाखों  और  टार स्टील  की  पतों  के  बारे  में  24

 1970  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  309  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वारा  निर्मित  सलाखों  और  टार स्टील  की  कीमतों  को  निर्धारित

 करने  के  बारे  में  सरकार  ने  इस  बीच  कोई  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह पष्  नवाज
 :  हां  ।

 निम्नलिखित  तालिका  में  1-5-1971  से  लागू  छड़ों  तथा  गोल  छड़ों  के
 मूल्य  दिखाये

 गये  हैं

 मूल्य  अनुसूची

 (30-4-71/1-5-71  की  अद्ध  रात्रि  सेਂ

 आधार  मूल्य  रीरोलरों  के  कारखाने  से  रेल/ट्रक

 तक  निष्प्रभार  प्रतिशत के  हिसाब
 से  है  ।  रुपये  ।

 स्टैंड  वाणिज्यिक  अपग्रेड

 भा०

 छड़  तथा  गोल  छड़  उत्पादों

 को  सीधी  लम्बाई

 14  मि०मी०  तथा  उससे  कम  1061  1051  1041

 छड़  तथा  गोल  छड़  उत्पादों

 को  14  मि०  मी०  तथा

 1040  1036  1026 उससे  कम  कुण्डलों  में  ।

 चपटे  उत्पाद  मोटाई  10  मि०  मी  ०

 से  कप ।  1051  104 |  1031

 से  के
 अलावा  छड़

 गोल  छड़  और  चपटे  उत्पाद  |  1041  1031  1021

 ऊपर  दिये  गये  आधार  मुल्यों  में  साइजों  तथा  क्वालिटी  लिए  संयुक्त  संयंत्र

 समिति  के  व्तेमानਂ  अतिरिक्त  खर्च  तथा  अन्य  अतिरिक्त  aa  जो  भी  लागू  शामिल  नहीं  है  ।
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 इस्पात के  मूल्य  में  वृद्ध

 =

 532.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :

 श्री  शिवनाथ  fag  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  महीनों  में  इस्पात  के  मुल्य  में  वृद्धि हुई

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितनी  मूल्य-वृद्धि  हुई  और

 इस्पात  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज  नहीं  ।

 1-1-1970  से  लेकर  संयुक्त  संयंत्र  समिति  की  कीमतों  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  foo  के  स्टाकयार्डो

 की  कीमतों  में  कोई  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  ।

 फिर  भी  पूनम  ललित  उत्पादों  की  कीमतों  में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  ने  fade  रीरोलरों

 के  उत्पादों  के  वितरण  तथा  मूल्यों  के  विनियमन  के  लिए  एक  योजना  बनाई  है  ।  यह  योजना

 1-5-71  से  लागू  की  गई  है  ।  कृपया  इस  सम्बन्ध  में  fase  रीरोलर  समिति  की  संलग्न  विज्ञप्ति

 क्रमांक  दिनांक  28  ate  1971  में  देखिये  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गयी  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  215/71]

 ऊपर  के  पैरा  में  उल्लिखित  कीमतों  को  छोड़कर  1968  से  लेकर  संयुक्त  संयंत्र

 समिति  की  कीमतों  में  दो  बार  परिवर्तन  हुआ  है  ।  एक  बार  जुलाई  1968  में  जिसके

 परिणामस्वरूप  लगभग  46  रुपये  प्रति  टन  की  औसत  वृद्धि  दूसरी  वृद्धि

 1-1-1970  से  लागू  की  गई  जिससे  लगभग  75  रुपये  प्रति  टन  की  वृद्धि  हुई  ।

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  की  कीमतों  को  कम  करने  का
 इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 Setting  up  of  a  Stee]  Plant  at  Bailadilla

 '
 533.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Steel  &  Mines  (Ispat  Aur  Khan  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  feasibility  of  setting  up  a  steel  plant  at  Bailadilla  in  Bastar  has  been

 fully
 established;

 (b)  whether  any  decision  has  been  taken  to  set  up  a  steel  plant  at  Bailadilla;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Mines  (Ispa}  aur  Khan  Mantralaya)
 Men  Rajya  Mantri  (Sori  Shah  Nawaz  Khan)  :  (a)  No.  Sir,

 (b)  &  (c):  Bailadilla,  along  with  other  suitable  sites  in  the  country,  will  be
 considered  when  further  studies  for  the  location  of  future  steel  plants  are  taken  up.

 81



 Written  Answers  to  Questions  May  27,  1971

 Unemployed  Doctors

 53  4a +.  9n  ri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  tha
 |  हैं et  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation

 (Shram  aur  Punarvas  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Doctors  who  got  themselves  registered  with  the  Employment
 Exchanges  during  the  last  two  years;

 (b)  the  number  of  unemployed  doctors  in  the  country  at  present;

 (c)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  for  providing  employ-
 ment  to  the  unemployed  Doctors;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  and  the  number  of  those  likely  to  be  given  employment
 during  the  financial  year  1971-72  ?

 Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shram  aur  Punarvas  Mantri)  (Shri  R.  K
 Khadilkar)  :  (a)  :  2,404  during  1969  and  4,011  during  1970.

 (b)  :  Precise  information  is  not  available.  The  only  available  information  relates  to
 the  number  on  the  live  register  of  Employment  Exheanges  which  was  2,497  as  on

 31.12.1970.

 (c)  &  (6)  :  There  is  in  fact  a  shortage  of  doctors  in  the  rural  areas  and  there  ought  to
 be  no  unemployment  among  them.  However,  because  of  reluctance  of  doctors  to  serve  in
 the  rural  areas,  the  medical  graduates  may  be  finding  it  difficult  to  seek  employment  in
 urban  areas,  As  an  incentive  to  encourage  dociors  to  serve  in  rural  areas  special  measures
 such  as  increased  emoluments  by  way  of  special  allowance  and  other  facilities  like  provision
 for  living  and  working  accommodation,  all-weather  approach  roads  etc.  are  contemplated.
 An  appeal  to  the  doctors  in  the  country  to  render  their  services  to  the  rural  areas  has  also
 been  made  by  the  Government.

 शिक्षित  बेरोजगार

 535.  att  ao  as
 कस  SOU

 श्री  पी०  कठ  देव  :

 श्री  सी०  चित्ति बाबू
 क

 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 \  )  क्या  देश  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  एवं  तकनीकी  wear  प्राप्त  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी

 की  समस्या  भयंकर  रूप  धारण  कर  रही

 ७५.
 an के

 ्
 aq —  a  माध्य Tat  के  लिये  क्या यदि  तो  सख्त  वर्गों  के  fe  रोजगार  समी  म

 जुटाने

 कार्यवाही  किया  रही  है  |

 क्या  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  गया  और  याति
 &  at  तो  उनकी

 क्या  राय  और

 क्या  सरकार  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  युवकों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रोजगार  देने

 के  तथा  उन  बेरोजगारों  का  सनकी  अहं ताओं  के  आधार  पर  वर्गीकरण  करने  के  लिये  समुचित  नीति

 निर्धारित  करेगी  ?

 श्रम और  पुनर्वास  मंत्री  ato  के ०  देश  में
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 बेरोज़गार  लो  ह ग  सम्बन्ध पायस  ना  ग At a  यथा तथ्य  जान  >= MONE  ot A Bis | री  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  नियोजन

 कार्यालयों  में  नाम  लिखाने  वाले  शिक्षि त  बेरोजगारों  की  संख्या  में  el

 और  :
 विवरण  संलग्न  है  ।

 उच्च  शेक्षणिक  योग्यता  रखने  वाले  युवकों  को  नियोजन  अवसर  जुटने  कें  प्रश्न  पर

 सरकार  निरन्तर  विचार  कर  रही  नियोजन  कार्यालयों  में  बेरोजगारों  का  नाम  शैक्षणिक  योग्यता

 के  अधार  पर  वर्गीकरण  करते  लिखा  ही  जाता  है

 विवरण

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  सिचाई  बिजली

 और  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  जैसी  सामाजिक  सेवाओं  तथा  समाज  कल्याण  के  विभिन्‍न

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  बेरोजगार  लोगों  को  मिश्रित  बेरोजगार  भी  शामिल  हैं  )

 कायिक  नियुक्ति  अवसर  जुटाने  के  लगातार  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  के  किये  पर  ज्यादा  जोर  ग्रामीण  क्षेत्नों  की  औद्योगिक

 विधियों  में  विविधता  लाने  और  कृषि-आधारित  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  उच्च  योग्यतायें  प्राप्त

 व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होगी  ।  इन  विकास  कार्यक्रमों  द्वारा  ग्रामीण  ata  के  शिक्षा  त  युवकों  को

 लाभ  पहुंचाने  की  सम्भावना  है  ।  संगठित  उद्योगों  और  खनन-उद्योगों  में  इ  जीनियरों

 अथ-कुशल  और  अकुशल  कामगरों  को  बड़ी  संख्या  में  नियुक्ति  अवसर  मिलने  की  सम्भावना

 है  ।  सामान्य  शिक्षा  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  जैसी  सेवाओं  के  क्षत्र  में

 डाक्टरों  और  स्वास्थ्य  सेवाओं  से  संबंधित  कम  चोरियों  को  बड़ी  संख्या  में  नियुक्ति  अवसर  मिलने

 की  सम्भावना  है  ।

 इन्ही  नियमों
 और  तकनीशनों  जैसे  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कुछ  वर्ग  के  लोगों  से  सम्बन्धित  स्थिति

 का  सामना  करने  के  लिए  विशेष  उपाय  अपनाना  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 नौजवानों  को  उत्पादनकारी  कार्यों  के  लिये  प्रोत्साहन  करने  हेतु  विश्वविद्यालय

 और  स्कूलों  में  नियुक्ति  सम्बन्धी  सलाह  और  व्यावसायिक  मा गंद शन  के  कार्य  को  सशक्त  बनाने  के

 लिये  कार्यवाह  की  जा  रही
 है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  पढ़े  लिखे  बेरोजगारों  इंजीनियरों

 और  दस्तकारों  )  को  स्व-नियोजन  अथवा  नियुक्ति  के  लिए  अधिक  उपयुक्त  बनाने  की  दृष्टि  से

 उद्योगों  में  प्रशिक्ष  ण  और  विमान  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  पुनर्निर्धारण  हेतु  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 जुन  1970  में  सभी  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  हुआ

 जिसमें  छोटे  किसान  अधिकरण  और  ग्रामीण  निर्माण  कार्य कम  से  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 की  स्कीमों  सहित )
 जैसी  विभिन्‍न  योजनाओं  के  बारे  में  राज्य  सरकारों/संघशसित  क्षेत्रों

 के  साथ  विचार-वीं  किया  गया  ताकि  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वियन  के  बारे  में  उनके  विचारों  व

 उनकी  कठिनाइयों  की  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  |

 अप्र  1971  में  मुख्य  सचिवों  का  एक  और  सम्मेलन  नियोजन  अवसर  जुटाने  की  योजनाओं

 के  विभिन्‍न  पहलुओ  पर  विचार  करने  के  लिये  हुआ
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 त्रिपुरा  में  बंगला  देश  के  शरणार्थी

 536.  श्री  बीरेन  दत्ता  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलाਂ  आन्दोलन  के  प्रारम्भ  होने  से  कितने  शरणार्थियों  ने  वलीपुरा  में

 प्रवेश

 उन्हें  बसाने
 के  लिये  कितने  कैम्प

 खोले  गये

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितना  खाद्य  पदारथ  दिया  जाता

 Far  सहायता  are  के  लिये  कोई  केन्द्रीय  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  और

 यदि  तो  उन्हें  किस  प्रकार  का  कार्य  करना  होता  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०के०  18.5.1971  पूर्वी  बंगाल  से

 त्रिपुरा  में  6,17,777  व्यक्ति  आ  चुके  थे  जिनका  व्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 शिविरों  में  योग शिविरों  से  बाहर

 3,02,777  3,15,000  6,17,777

 15

 चावल  400  ग्राम

 दाल  100  ग्राम

 सब्जी  300  ग्राम

 इसके  भोजन  बनाने  के  लिये  और  नमक भी  दिया  जाता  है  ।

 और  (.)  :

 पुनर्वास  विभाग  द्वारा  एक  संपकं  अधिकारी  नियुक्त  किया  जा  रहा  जो  राहत  सम्बन्धी

 कार्य  का  समवाय  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  सके  रखेगा  |

 कलकत्ता  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय-श्रमिकों  हारा  हड़ताल

 537.  श्रीमती  बिभा  घोष  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1971  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  क्षेत्नीय  प्रबन्धक  के  कार्यालय  के

 समक्ष  कलकत्ता  स्थिति  भारतीय  खाद्य  निगम  में  खाद्य  सामग्री  के  चढ़ाने  और  उतारने  के  काय  में

 संलग्न  कर्मचारियों  ने  भूख  हड़ताल  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कर्मचारियों  की
 मुख्य  मांग  क्या

 और

 क्या  उनकी  शिकायतों को  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 ने  कोई  उपाय  किये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्पासाहिब  पी०  जी  at
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 rw,  ा  >  co  शप्गप्यत्सट  का 9  अप्र  i?  71  से  तमंचा  रियों  ने  सा  च्  at  भ  BSsaiva  pl,  प्रदर्शन

 कारियों  का  घेराव  किया  तथा  धीरे  काम  करने  के  तरीके  अपनाए  |

 कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगें  निम्न  प्रकार  थीं

 (i)  कलकत्ता  में  स्थिति  जगन्नाथ घाट  ग्रुप  के  केन्द्रीय

 भाण्डागार  निगमाराज्य  भाण्डागार  निगम  के  डिपो  जहां  अभी  तक  श्रमिकों  का

 विभागीयकरण  नहीं  हुआ  है  और  बिहार  के  तीन  डिपो  aaa

 गया  तथा  मोकामेह  के  रेलवे  साइडिंग  पर  कार्य  कर  रहे  श्रमिकों  का

 विभागीय करण  ;

 (ii)
 भंडारण  एजेन्टों  द्वारा  तथाकथित  निकाले  गए  लगभग  700  कर्मचारियों  को

 पुनः  नौकरी  प्रदान  करना  तथा  भंडारण  एजेंसी  प्रणाली  को  समाप्त  करना  ।

 (iii)  विभागीयकृत्त  कमंचारियों  के  लिये  मासिक  वेतन  को  शुरू  करना  ।

 बातचीत  द्वारा  समझौता  होने  के  बाद  11  1971  के  अपरान्ह  से  भूख-हड़ताल

 समाप्त  कर  दी  गई  थी  ।

 मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  को  घाटा

 538.  श्री  जी०  वाई  कृष्णन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसुर  आयरन्‌  एण्ड  स्टील  लि०  ने  भारी  घाटा
 दिखाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  foo  के  कार्यकलाप  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  और  :  मैसुर

 आयरन  एण्ड  स्टीक  जो  मैसूर  सरकार  का  उपक्रम  द्वारा  दी
 गई  सूचना के  अनुसार  कम्पनी

 को  1967-68  से  घाटा  हो  रहा  है  ।  वर्ष-वार  घाटा  निम्नलिखित है

 aq
 c

 वास्तविक  हानि-लाख  रुपए

 1967-68  206.66

 1968-69  268.32

 1969-70  239.37

 1970-71  151.05
 )

 मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  आवश्य  फालतू  पुर्जों  और  कच्चे  माल  की  समय

 पर  प्राप्ति  के  लिए  अग्रि म  कार्यवाही  कर  रही  है  ताकि  लगातार  उत्पादन  होता  रहे  तथा  ऋण  के

 कुछ  भाग  को  परिवर्तित  करने  के  प्रस्ताव  भी  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  जिससे  ब्याज  के  भारी  बोझ  को

 कम  किया  जा  सके ।  उत्पादन  की  दर  पर  भी  सतत  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।
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 आर  ट्रैक्टरों  के  त्रुटिपूर्ण  होने  के  कारण  मुआवजे  की

 539  श्री  जी०  वाई०

 श्री  पो०  के०  देव  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  आर  ट्रैक्टरों  के  त्रुटिपूर्ण  होने  से  हुई  हानि  के  कारण  कई  राज्य

 कारों  तथा  संगठनों  ने  मुआवजे  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  उनके  क्या  नाम  हैं  ;  ak

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिव  पी०  से  आध्  प्रदेश

 राज्य  सरकार  से  और  आंध्र  प्रदेश  आर०  एस०  ट्रैक्टर  ओनरस  संस्था  से  भी  त्रिपुर

 आर०  एस०  09  ट्र  कारों  के  कारण  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  मांग  की  गई  थी  ।  पंजाब  आर०

 ट्रैक्टर  ओनरस  संस्था  ने  भी  दोषपूर्ण  आर०  ट्रैक्टरों  के  कारण  हुई  किसानों

 को  हानि  के  विषय  में  लिखा  है  ।  तथापि  मूल  मांग  आर०  ट्रैक्टरों  की  वापसी  और

 उनके  स्थान  पर  अन्य  ट्रैक्टरों  के  दिये  जाने  की  थी  ।  संशोधित  कार  ट्  पटरों  की  वापसी

 के  संबंध  में  राजकीय  व्यापार  निगम  ने  पूर्वी  जर्मनी  के  ससम्भरणकर्ताओं  के  साथ  एक  संधि  पर

 को  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  सम्बन्धित  राज्य  कृषि  निगमों  को  इन  ट्रैक्टरों  को  यथा

 सम्भव  जैटर  ओर  उसंरन  ट्रैक्टरों  से  बदलने  के  लिये  सुचित  कर  दिया  गया  है  ।

 =  ों  का  स्  STFU नर

 540  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मजदूरों  के  वेतनों  के  स्थिरीकरण  करने  की  सरकार  की  कोई  इच्छा

 नहीं  थी  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  wet  आर०  के०  सरकार  की  ऐसी  कोई

 इच्छा  नहीं  थी  ॥

 और  set  नहीं  '  उठता  ।

 संवाद  श्रमिक  पद्धति  का  समाप्त  किया  जाना

 541  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  og  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
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 क्या  राज्य  सरकारे  केन्द्र  द्वारा  पारित  अधिनियम  के  अनुसार  संवाद  श्रमिक  पद्धति

 को  समाप्त  करने  के  लिये  राजी  हो  गई  है  ।

 यदि  तो  वे  कौन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  और

 उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के ०  से  :  केन्द्रीय  सरकार

 ने  ठेका  श्रम  और  उन्मूलन )
 1970  we  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों

 के  उपबन्धों  को  10  1971  से  लागू  किया  जहां  तक  ऐसे  प्रतिष्ठानों  का  प्रश्न

 जिनके  लिये  राज्य  सरकारें  उचित  सरकारें  usa  सरकारों  के  नियम  बनाने  और  झ्र धि नियम

 को
 लागू  करने  के  लिए  प्रार्थना

 की
 गई  है

 ।
 वे  तदनुसार  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 waar  भविष्य  निधि  संगठन  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 542  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  wm  श्रम  और  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  पूरे  देश  के  कर्मचारियों  ने  16  अप्रैल  1971

 के  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगें  नया  हैं  ;

 क्या  उक्त  मांगें  श्रम  मन्त्रियों  एवं  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  हरनेक  आदिवासी  देने  के

 पश्चात भी
 लम्बे  समय  से  पूरी  नहीं  की  गई  है  ;  और

 (=)  द्विपक्षीय  वार्ताओं  द्वारा  उन  माँगों  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  कमेंचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बोड़ें  से  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अधीन  स्थापित  किया  गया है  और  भारत  सरकार  से  इसका  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है  ———

 16  1971  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  कार्यालय

 के  16  कार्यालय  में  से  केन्द्रीय  कार्यालय  और  राजस्थान  और

 उत्तर-प्रदेश  के  प्रादेशिक  कार्यालयों  के  अधिकांश  बिना  प्राधिकार  के  ड्युटी  से

 स्थित  रहे  ।

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  आल  ई  एम्प्लाइज  प्रोविडेंट  फंड  स्टाफ

 रोशन  की  माँगें  दी  गई  हैं  ।

 इन  9  मांगों  मे ंसे
 7  मांगें  फेडरेशन  द्वारा  1969  में  प्रस्तुत  किए  गए  दूसरे  मांग

 पत्र  में  दी  गई थी  ।  ये  अनिर्णीत  पड़ी  क्योंकि  Geter  ने  16  मास  तक  इन  मांगों  के

 समर्थन में  आधार  प्रस्तुत नहीं  किये  ।  इन  मांगों  की  स्वीकृति के
 सम्बन्ध  में

 श्रम  मंत्री
 या  श्रम

 मंत्रालय  द्वारा  कोई  नहीं  दिए  गए  ।
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 पाना

 फिर  इन  नौ  मांगों पर  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  श्र  ग्राम  इडिया

 एम्प्लाइज  प्राविडेंट  फल  स्टाफ  फेडरेशन  के  प्रतिनिधियों  के  18-1-71  को  नई  दिल्‍ली  में  ट्विपक्ीय

 वार्ता  हुई  शी  और  केद्रीय  न्यासी  बो  को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई
 थी

 केन्द्रीय  न्यासी
 ats

 ने

 इन  मांगों  की  जाँच  करने  के  लिए  एक  समिति  स्थापित  की  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  के  संबंध  में

 केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  की  जहां  आवश्यक  शीघ्र  ही  सरकार  को  भेजी  जायेंगी  ।

 विवरण

 आवश्यकता  पर  आधारित  निर्वाह  न्यूनतम  मजदूरी  की  व्यवस्था  किए  जाने  तक

 मानों  में  संशोधन  करके  कर्मचारियों  के  वेतन-मानों  को  श्रेणी  बैकों  के  feast  बैंक

 में  उपलब्ध  वेतन-मानों  के  बराबर  बनाया  जाय  |

 मध्य

 स्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  कर्मचारियों  के  में  वेतन  के  20  प्रतिशत  की  दर  से

 और  पश्चिम  दिल्ली  और  तमिलनाडु  के  कर्मचारियों  के  संबंध  में  वेतन  के

 25  प्रतिशत  की  दर  से  महाराष्ट्र  क्षेत्र  के  कमंचारियों  के  संबंध  में  वेतन  के  30  प्रतिशत

 की  दर  से  मकान  किराया  भत्ते  की  अदायगी  |

 वर्तमान  कसौटी  के  अनुसार  विभिन्न  संवर्गों  में  कर्मचारियों  की  मंजूरी-फेडरेशन  द्वारा

 मांगे  गए  पर्याप्त  पदों  के  निलम्बित  सृजन  से  शुरूआत  |

 कार्यभार  में  कमी  अर्थात  लेखा  विभाग  में  प्रति  लेखा  परीक्षक  1000  लेखे  और  प्रवर्तन

 विभाग  में  प्रति  awa  25  छूट  प्राप्त  sea  प्राप्त  केन्द्रीय  कार्यालय  के

 सम्बन्ध  में  कसौटी  निर्धारित  की  जायें  ।

 अवर  श्रेणी  और  उच्च  श्रेणी  पलकों  के  संवर्गों  को  मिलाकर  एक  लिपिकीय  संवर्ग

 बनाना  ।

 7  वर्ष  की  सेवा  पूर्ण  करने  पर  चतुर्थ  श्र णी  के  अयोग्य  कर्मचारियों  की  तरक्की  के  लिए

 25  प्रतिशत  लिपिकीय  रिक्त-स्थानों  का  आरक्षण  और  रिकार्ड  रिको

 गैस्टेटनर  आपरेटरों  के  नए  दफ्तरी  आदि  के  अतिरिकत  पदों  का  सृजन  ताकि

 चतुर्थ  श्र  के  तमंचा  रियों  के  तरक्की  के  रास्तों  में  वृद्धि  हो  ।

 आल  इडिया  एम्प्लाइज  प्राविडेंट  फंड्स  स्टाफ  फेडरेशन  तथा  उसके  सम्बद्ध  एककों

 जिनकी  एक  सूची  पहले  ही  भ  जी  जा  चुकी  मान्यता  देना  ।

 तथा  आधार  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  के  सेवा-काल  को  ध्यान  में  रखे  बिना  विभिन्‍न

 संवर्गों  में  सभी  तीर्थ  नियुक्तियों  का  नियमितीकरण  ।

 सेवा-समा  वेतन-वृतियों  बन्द  वेतन  में  जैसे

 दमनकारी  का  निवेदन  |

 Chairmanship  of  Employees  State  Insurance  Corporation

 543.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation

 (Shram  aur  Punarras  Mantri)  be  pleased  to  staie
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 -

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  recommendation
 ्

 of  the  Estimates  Committee  that  the  Shram  mtri  should  not  be  the  Chairman  of  the

 Employees  State  Insurance  Corporation,  but  an  eminent  public  man  having  experience  of

 Labour  welfare  should  instead  be  appointed  as  Chairman  of  the  aforesaid  Corporation;

 and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  non-acceptance  of  this  recommendation  uptil  now ?

 The  Minster  of  Labour  and  Rehabilitttion  (Sharm  aur  Punarvas  Mantri)  (Shri  R.

 K.  Khadilkar)  :  (a)  Yes.

 (b)  Under  the  Employees  State  Insurance  Act,  1948,  the  Central  Government  is

 inter-alia  responsible  for  (a)  fixing  the  rate  of  contribution  payable  by  employers  and  (b)

 promoting  uniformity  of  standards  and  benefits  in  the  working  of  the  Scheme  and  co-

 ordination  among  the  various  State  Governments,  while  the  State  Governments  are

 responsible  for  the  administration  of  medical  care  under  the  Employees’  State  Insurance

 Scherne.  The  Corporation  has  been  facing  financial  difficulties  recently,  To  contain  the

 expenditure  within  available  resources,  it  had  to  take  certain  decisions,  including  imposition

 of a  ceiling  on  the  cost  of  medical  care  per  employee  per  annum.  In  the  opinion  of

 Government,  it  is  necessary  to  continue  the  Union  Labour  Minister  as  Chairman  of  the

 -orporation  for  the  present  to  secure  co-operation  of  the  State  Governments  in  the

 administration  of  the  Scheme  and  the  implementation  of  the  various  measures  taken  for

 promoting  economy  in  expenditure.

 This  recommendation  of  the  Estimates  Committee  was  also  considered  by  the

 Standing  Committee  of  the  Employees’  State  Insurance  Corporation  and  the  Corporation

 and  both  were  of  the  opinion  that  the  present  arrangement  should  continue  for  sometime

 in  the  larger  interests  of  the  Corporation,

 Government  have,  therefore,  not  been  able  to  accept  |  v ्  Committee’s

 recommendation.  The  Committee  has.  however,  reiterated  its  recommendation  recently.

 The  matter  is  under  further  examination;

 नये  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना

 544  थ्रो  समर  गुह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा | ह  Dea  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नये  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ये  कारखाने  स्थापित  किये

 क्या  हस  प्रकार  के  इस्पात  कारखानों  के  निर्माण  और  डिजाइनों  के  लिए  निविदा

 afar  किए  गए

 क्या  इस  प्रकार  के  कारखांनों  का  डिजाइन  तैयार  करने  और  उनका  निर्माण  करने

 के  लिए  किसी  इंजीनियरिंग  कम्पनी  को  क्रयादेश  दिया  गया  और

 यदि  तो  डिजाइनों  को  तैयार  करने  वाली  और  निर्माण  करने  वाली  उन

 नियों  के  नाम  क्या  हैं  ?
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 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  और  .

 जी  हाँ  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  17  1970  को  लोक  सभा  में  इस  निर्णय  की  घोषणा  की  थी  कि

 तमिलनाडू  में  सेलम  के  स्थान  पर  विशेष  इस्पात  का  एक  मंसुर  में  हा स्पेट  के  स्थान  पर

 तथा  आँध्र  प्रदेश  में  विशाखापतनम  के  तटीय  क्षेत्न  में  साधारण  इस्पात  का  एक  एक  सर्वतोमुखी  इस्पात

 कारखाना  स्थापित  किया  जायेगा  |

 से  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  केन्द्रीय  इंजीनियरी  तथा  रूपांकन

 प्रतिवेदन  तैयार ब्यूरो  को  हा स्पेट  प्रायोजना  के  आधिक  शक्यता

 करने  के  लिए  परामशंदाठा  नियुक्त  किया  गया  है  तथा  सेलम  और  विशाखापत्तनम  के  लिए  इसी

 प्रकार  का  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  मैसर्स  एम०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 को  परामर्शदाता  नियुक्त  किया  गया  है  ।  शक्यता  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  तथा  अनुमोदित  हो

 जाने  के  gear  ही  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  जा  सकेगा  ।

 इस  अवस्था  के  पश्चात  ही  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जयेगा
 ।

 फिर

 भी  स्थल  अध्ययन  करने  के  कुछ  प्रारम्भिक  कार्य  हिन्दुस्तान  स्टील  ada  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड

 जो  एक  सरकारी  उपक्रम  है  सौंप  दिए  गए  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  निकट  की  कोयला  खानों  में  कार्य  की  शर्तें

 545  श्री  मुरूगनन्तम  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  खान  विभाग  द्वारा  अदालत  के  निकट  वाली  प्रॉपर  कोरिया  कोलरी  और

 बिरला  की  मादरा  कोलरी  के  कार्य  की  भूमिगत  परिस्थितियों  की  पूर्ण  जाँच  1970

 से  भ्र प्रे  1971  के  बीच  हो  गई  यदि  तो

 उसके  परिणामस्वरूप  खान  नियमों  और  विनियमों  के  अनेक

 उल्लंघनों  का  पता  लगा  यदि  तो  उनका  ब्यौरा क्या

 इन  उल्लंघनों  के  लिए  कम्पनी  के  एजेंट  तथा  निदेशकों  के  विरुद्ध  क्या

 कारवाई  की  गई  और

 क्या  खान  विभाग  द्वारा  बताई  गई  सभी  कमियाँ  तथा  अनियमितताएं  at  कर  दी

 गई  हैं
 !

 क
 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ato  Fo  से  एक  विवरण

 संलग्न  जिसमें  प्रॉपर  कजोरा  और  मोहरा  कोलियरी  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दी  गई  है  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  eto  216/71)

 उपभोक्ता  सहकारी  भंडारों  को  होने  वाली  हानि  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 547  श्री
 :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बड़ी  संख्या  में  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  हानि  हुई

 za  क्या यदि  हाँ  तो  ६९६ १०  नचा  कारण  हैं
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 ह
 इन
 a  त  ्  १.1

 शह  oS
 sta  क  GUTH  के  साथ  चलान

 ललनकचाए 0५ पाग  अम
 ना  कैद के  wars  किये  गये  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  जी  हाँ

 मुख्य  कारण  ये  हैं  :  (1)  खाद्यानों  तथा  जिनका  उनके  व्यापार  में  अधिकांश

 भाग  पर  नियंत्रण  ढीला  किये  जाने  के  कारण  हाल  ही  के  वर्षों  में  उनकी  कुछ  बिक्री  में  हुई

 (2)  कृषि  पदार्थों  के  मूल्यों  में  प्रतिकूल  (3)  लाभ  की  कम  जाइए  के

 मुकाबले  में  भारी  ऊपरी  विशष  रूप  से  नियंत्रित  पदार्थों  (4)  उधार  पर  की  गई

 सप्लाई  के  बारे  में  सदस्य  समितियों  से  बड़ी  मात्रा  में  अतिथियों  का  (5)  विवेकहीन  खरीद

 और  वस्तु-सुची  नियंत्रण  का  (6)  प्रबन्धकों  एवं  कर्मचारियों  अपेक्षाकृत  क्रम  अनुभवी

 (7)  कुछ  मामलों  स्टाक  में  मारो  उठाईगीरी  और  अन्य  कदाचार  ।

 जी  at

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  स्तरों  पर  किए  गए  निरीक्षणों  एवं  अध्ययनों  द्वारा  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  के  सामान्य  रूप  से  और  साथ  ही  अलग-अलग  संस्थानों  के  अलाभकर  कार्यचालन

 के  कारणों  का  पता  लगाया  गया  है  और  उनके  काय  चालन  में  सुधार  करने  के  लिए  उपाय  सूचित

 किए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  सामान्य  मागं दर्शक  सिद्धान्त  विभिन्‍न  सहकारी  भण्डारों  के  बारे

 में  विस्तृत  सुझावों  के  साथ  भेजे  गए  हैं  ।  इनकी  समस्याओं तथा  उन्हें  टूर  करने  के  उपायों के  बारे

 में  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  बैठकों

 और  अन्य  मंचों  पर  चर्चा  की  जाती  है  और  निर्णय  एवं  सिफारिशें  सभी  सम्बधित ों  को  परिचालन

 की  जाती  हैं  ।  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  उप  समिति  ने  पांच

 राज्यों  की  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों के  कार्यचालन  का  अध्ययन  और  इसके  प्रतिवेदन

 जिनमें  इसकी  टिप्पणियां  तथा  सुधार  लिए  सिफारिशें  दी  गई  राज्य  सरकारों  को  भेजे

 गए  हैं
 ।

 थ ही
 i  wary  भविष्य  reta दं  |  अधि  नया  में  संशोधन

 548  श्री  मुरुंगनन्तम  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  परिवर्तन  करने

 को

 यदि  तो  किस  तरह  के  संशोधन  करने  का  विचार  और

 संशोधन  करने  वाले  fara  को  संसद  में  कब  लाया  जायेगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के ०  :  से  (71)  कमेंचारी  भविष्य

 निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  1952  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दण्ड  सम्बन्धी

 ward  को  और  अधिक  कठोर  बनाने  के  लिए  संशोधन  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 9]



 Written  Answers  to  Questions  May  27,  1971

 बिहार  सरकार  द्वारा  चीनी  मिलों  को  घमकी

 549  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँधी  :

 क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1969-70  के  चीनी  के  वसूली-मूल्य  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से

 रित  नहीं  किए  गए  हैं  और  अभी  तक  वर्ष  1969-70  के  लिए  निर्धारित  अस्थायी  दरों  पर  ही  चीनी

 दी  जा  रही

 क्या  इससे  चीनी  उद्योग  में  वित्तीय  संकट  नहीं  उत्पन्न  हो  गया  है  जिसके  फलस्वरूप

 मिलों  की  ओर  गरजने  की  खरीद  की  भारी  धनराशि  बकाया  रहती

 क्या  बिहार  सरकार ने  मिलों  को  धमकी  दी  है
 कि

 उनके  द्वारा  की  गई  गन्ने की

 खरीद  का  भुगतान  करने  के  लिए  उनके  स्टाक  ले  लिए  जायेंगे  तथा  उसे  बेच  डाला

 और

 इस  प्रकार  मिलों  तथा  उत्पादकों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  :  1969-70  मौसम के  लिए  लेवी

 चीनी  का  मूल्य  जो  कि  शुरू  में  20  1970  को  निर्धारित  किया  गया  था  और  पहली

 1970  को  बिना  उत्पादन-शुल्क  के  फिर  अधिसूचित  किया  गया  में  कुछ  क्षेत्र  के  सम्बन्ध

 में  संशोधन  किया  गया  था  और  अधिक  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  समझां  गया  था  ।  चीनी

 के  मूल्य  और  वितरण  पर  से  अब  नियंत्रण  हटा  दिया गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 बिहार  सरकार  ने  स्थानीय  अधिकारियों  को  गन्ने  के  मुल्य  का  भुगतान  कराने  हेतु

 कानूनी  पग  उठाने  के  लिए  निवेश  दिए  हैं  और  उन्हें  थे  अनुदेश  दिये  हैं  कि  यह  सुनिश्चित  करें

 कि  चीनी  कारखाने  खुली  बिक्री  की  चीनी  से  प्राप्त  राशि  में  से  किसानों  को  गन्ने  के  मूल्य  की

 बकाया  राशि  के  भुगतान  को  तरजीह  दें  ।

 (1)  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  चीनी  कारखानों  को  पर्याप्त

 ऋण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (2)  कारखानों  के  पास  स्टाक  के  अनुपात  में  विषमता  को  दूर  करने  के  बिक्री

 की  चीनी  की  नियुक्ति  अब  उत्पादन  की  बाजार  स्टाक  के  आधार  पर  की

 जाती  ऐसे  कारखानों  को  चीनी  की  अतिरिकत  मात्रा  भी  खुले  बाजार  में

 बेचने  हेतु  नियुक्त  की  गई  है
 ।

 (3)  गयीं  सरकारों  से  कारखानों  द्वारा  गन्ने  के  मुल्य  के  बकायों  का  शीघ्र  भुगतान

 कराने  की  व्यवस्था  करने  और  चूक कर्त्ता  कारखानों  के  विरूद्ध  सख्त  से

 सख्त  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 चावल  की  वसूली  के  लक्ष्य  तथा  राज्यों  को  उनकी  सप्लाई

 550  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चावल  के  उत्पादन  पर  कृषि  क्रांति  का  नगण्य  प्रभाव  पड़ा  है
 ।  यदि  तो

 उसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 इस  वह  चावल  की  वसूली  का  कया  लक्ष्य

 क्या  केवल  पश्चिम  बंगाल  ने  ही  केन्द्र
 से  6'25  लाख  मी०  टन  चावल  की  सप्लाई

 करने  का  अनुरोध  किया  जो  कि  इस  ay  राज्य  के  वसूली-लक्ष्य  से  50  प्रतिशत  अधिक

 और

 क्या  अन्य  राज्यों  ने  भी  इसी  प्रकार  का  अनुरोध  किया  और  यदि  तो  उनके

 नाम कया  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णसाहिब  पी०  :  1966-67  और

 1969-70  के  बीच  गेहूं  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  क्रांति  की  विशेष  चर्चा  चल  रही  है  जबकि

 चावल  के  मामले  में  इसका  प्रभाव  सापेक्ष  कम  रहा  है  ।  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 के  अन्तर्गत  आये  क्षेत्नों  और  1969-70  तथा  1970-71  के  उत्पादन  से  आगामी  वर्षों  में  चावल  के

 उत्पादन  में  पर्याप्त  बढ़ोतरी  होने  की  आशा  बंधती  है  ।  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  उठाए  जा

 रहे  पगों  में  कई  कई  विकसित  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  का  गहन  समन्वित

 सिचाई  और  पानी  के  प्रबन्ध  पर  बल  इनपुट  सप्लाई  ऋण  सुलभ  करना  और

 किसानों  को  प्रशिक्षण  देना  शामिल  है  ।

 1970-71  के  लिए  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  अभिस्तावित  चावल  की  अधिप्राप्ति

 का  लक्ष्य  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  अद्यतन  अनुमान  के  अनुसार  1971  के  लिए  उन्हें  केन्द्रीय

 भण्डार  से  सरकारी  वितरण  के  लिये  625  लाख  मी०  टन  चावल  की  आवश्यकता  है  जबकि  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  विस्थापितों  के  लिए  2  लाख  मी०  टन  अतिरिक्त  चावल  की  आवश्यकता  है  ।

 केवल  पश्चिमी  बंगाल  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसे  केरल  के  अधिप्राप्ति  लक्ष्य  से

 50  प्रतिशत  अथवा  उससे  भी  अधिक  चावल  केन्द्रीय  भण्डार  से  लेने  की  आवश्यकता  है  ।

 1970-71  विपणन  मौसम  1  1970  से  31  अक्तूबर  1971  तक  के  लिए

 कृषि  मुल्य  आयोग  are  अभिस्तावित  चावल  की  अधिप्राप्ति  का  लक्ष्य  बताने  वाला  विवरण  :

 लक्ष्य  मीटरी  टनों  मे ं)
 क  21  ज

 आंध्र  प्रदेश  650

 आसाम  225

 बिहार  100

 50 गुजरात
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 राज्य  लक्ष्य  मी ०  टनों  में  )

 हरियाणा  275

 जम्बू व  कश्मीर  75

 केरल  150

 मध्य  प्रदेश  425

 महाराष्ट्र  250

 मंसुर  125

 उड़ीसा  350

 पंजाब  400

 राजस्थान

 तमिलनाडू  700

 275 उत्तर  प्रदेश

 600* पश्चिमी  बंगाल

 संघ  राज्य  क्षत्र  50

 ———  वल

 कुछ  4700

 —— ee

 *राज्य  सरकार  ने  इस  लक्ष्य  को  पुन  शिक्षित  करके  45  लाख
 मीटरी  टन  कर  दिया  था  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  निधारित  क्षमता  तथा

 इस्पात
 :  स क  a  स्तथविंक  उत्पादन

 551  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी :

 श्री  भोगेन्द्र झा  :

 थ्री  एस०  आर०  दक्षिणी  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  इस्पात  के  उत्पादन  को  धक्का  पहुंचीं  हैं  तथा  यह  उत्पादन  अपने  लक्ष्य  के  10

 लाख  मीटरीਂ  टन  पीछे

 निधन ै  प्  | सरकारी  ata  के  प्रत्येक  इस्पात  कारखानों
 की  रित  क्षमता  कितनी  है  तथा

 उनका  वास्तविक  उत्पादन  कितना

 उत्पादन  में  कमी  के  क्या  कारण  और

 उत्पादन  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  करने  के  लिये  क्यां  कार्यवाही  की  जां  रही  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  और

 :  निम्नलिखित  तालिका  में  सार्वजनिक  क्ष  त्र  के  तीनों  इस्पात  कारखानों  की  निर्धारित  ay

 (970-71  के  उत्पादन  लक्ष्य  और  वास्तविक  उत्पादन  दिया  गया  है  ।  तालिका  से  पता  चलता  &  किं
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 ——

 26  लाख  टन  का  वास्तविक  उत्पादन  24  लाख  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  से  8  लाख  टन  कम

 रहा

 1970-71  में  विक्रय  इस्पात
 का  उत्पादन  (000

 कारखाने का  नाम  निर्धारित  क्षमता  लक्ष्य

 भिलाई  1965  1707.0  ब |  54  8.6

 दुर्गापुर  1239  695.1  412.6

 राउरकेला  1225  1044.4  683.6

 4429  3446.5  26  44.8

 ऊष्मसह  और  रेलवे  इंजनों  की  कमी  के  कारण  भिलाई  में  कारखाने  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  है  ।  दुर्गापुर  कारखाने  में  पूरे  साल  का  और  राउरकेला  में  वर्ष  पूर्वार्ध  में  मालिक  मजदूर

 सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  रहे  ।  इन  कारखानों  में  कुछ  तकनीकी  परिचालनात्मक  त्रुटियाँ  भी  रहीं  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  foo  को  आशा  है  कि  श्रमिक  स्थिति  के  सन्तोषजनक  होने  पर  उसके

 राउरकेला  और  दुर्गापुर  स्थित  इस्पात  कारखानों  में  1970-71  में  इस्पात  पिण्ड  के  वास्तविक

 उत्पादन  की  तुलना  में  वर्ष  1971-72  में  10  लाख  टन  अधिक  उत्पादन  होगा  |  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 के  लिए  वे  सभी  आवश्यक  उपाय  कर  रहे  हैं  जिनमें  उपकरणों  की  उपलब्धि  में  वृद्धि  के  लिये  संधारण

 कार्यक्रम  निर्धारण  उत्पादन  सुविधाओं  में  विंमान  असंतुलन  को  टूर  करने  के  विचार  से  बड़े-बड़े

 पूंजीगत  कार्यक्रमों की  पूर्ति  में  कच्चे  आवश्यक  फालतू  ऊप्मसह  रेलवे  इन् जन  की

 प्राप्ति  और  प्रौद्योगिकी  सुधारों  को  लागू  करना  आदि  शामिल  है  ।  इसके  लिए  हरेक  कारखाने  का

 तीन  साल  का  बेलन  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ।  उत्पादन  की  गति  पर  कड़ी  नजर  रखी  जा  रही

 है  और  उत्पादन  के  वार्षिक  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  संगठन  को  समर्थ  बनाया  जा  रहा  है  ।

 अस्यसह  परियोजना  की  स्थापना

 552  श्री  सुबोध  हंसना  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मानी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  लाख  मीटरी  टन  की  एक  अस्यसह  परियोजना  को  भिलाई  में  स्थापित

 करने का  प्रस्ताव  और

 उक्त  परियोजना  का  योजना  परिव्यय  क्या  है  और  इसके  कब  तक  प्रारम्भ  होने  और

 पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ag  नवाज
 :

 शक्यता  अध्ययन  के  आधार  पर  परियोजना  पर  13.1  करोड़  रुपए  खर्च  आने  का  अनुमान

 है  ।  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  कारखाने  का  निर्माण  1972  की  तीसरी

 तिमाही  में  शुरू  होने  की  सम्भावना  है  ।  आशा  है  कारखाना  1975  में  चालू  हो  जाएगा  ।

 स्टेनलेस स्टील  से  बनी  वस्तुओं के  मूल्य

 553  श्री  सुबोध  हसदा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  स्टेनलेस  स्टील  से  तैयार  वस्तुओं  के  मुल्य  वर्ष  1969-70  के  मूल्यों  की  तुलना  में

 बहुत  ऊचे

 कारण क्या  इस  नोव  |  देश  में  इस्पात  के  दोषपूर्ण  वितरण  तथा  इस्पात  की  कमी

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस्पात  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  कोई  योजना

 तैयार  की  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  बेदाग  इस्पात
 e

 की  तैयार  वस्तुओं  जैसे  फाउन्टेन  पेन  की  as  न  HD]
 रेजर  घड़ी  के  पुर्जों ,

 अस्पताल  में  काम  आने  वाले  साज  सामान  आदि  मुल्य  अथवा  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 सही  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  :  नहीं  उठते  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  नारियल  उद्योग  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 554  श्री  आर०  कड़तापत्ली  :

 श्री  बी०  नारायणन  :

 amt  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अभी  हाल  में  एशियन  कालोनी  कम्युनिटीਂ  को  संयुक्त  विकास  कार्यक्रम
 के

 अन्तर्गत  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  का  आश्वासन  दिया  गया

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  भी  नारियल  के  उत्पादों  के  वनस्पति  रक्षण

 और  उत्पाद  तैयार  करने  के  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  से  सम्बन्धित  अनुसन्धान  की  गति  तेज

 करने  में  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  :  से  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  और  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  प्रेक्षकों  जिन्होंने  हाल  में  नई  दिल्‍ली  में

 एशियन  नारियल  सामुदायिक  के  चौथे  अधिवेशन  में  भाग  बताया  कि  संसाधनों  की  सीमा  में

 किसी  भी  विशेष  प्रस्ताव  पर  जो  देशों  के  उपयुक्त  तकनीकी  कर्मचारी  वर्गों  के  आपसी  प्रजनन

 सामग्री  का  आदान  कुछ  क्षेत्रों  में  सलाहकारों  की  सेवाओं  को  व्यवस्था  और  नारियल

 उत्पादों  विपणन  निर्धारण  की  सम्भाव्यताओं  को  अध्ययन  और  उत्पाद  बनानेਂ  के  लिये  सर्वोपयुक्त

 पौदों  की  किस्मों  के  बारे  दोनों  संगठन  सहृदयता  से  विचार  करेंगे  ।

 कृषि  तथा  परिस्थिति  विज्ञान  में  अनुसन्धान  के  लिये  अमरीका  से  अनुदान

 555.  श्री  ato

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  कुछ  भारतीय  संस्थाओं  को  कृषि  तथा  परिस्थिति  विज्ञान  के

 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनुसं
 eta aia  के  for  को | क  द  ना  ई  अनुदान  स्वीकार  किया  और
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 यदि  at,  तो  ब्यौरा  तथा  राशि  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  :  जी  हाँ  ।

 पी०  एल०  480  निधि  के  अंतगर्त  अनुसंधान  के  लिये  अभी  तक  78  भारतीय

 को  अनुदान  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।  अभी  तक  सं स्वीकृत  अनुसंधान  परियोजनाओं  की  कुछ  संख्या  311

 है  ।  इन  परियोजनाओं  का  कुल  परिव्यय  लगभग  9.78  करोड़  रुपये  होगा  ।

 स्थित  ईस्ट  बारावोनी  कोयला  खान  का  बन्द  होना

 vd 5  6.  श्री  मारिये  हालदर  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  स्थित  ईस्ट  बाराबोनी

 कोयला  खान  के  बन्द  होने  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  बन्द  होने  के  क्या  कारण  है  ?

 इसके  फलस्वरूप  कुल  कितने  मजदूर  बे  रोजगार  हो  गये

 क्या  इस  बन्द  हुई  कोयला  खान  को  पुनः  खोलने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 |  है श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  Fo  ख  )  :
 जी  af

 कार्य-स्थलों  का  उपलब्ध  न  होना  और  कोयले  की  समाप्ति  ।

 लगभग  600  |

 जी

 इस  कोलियरी  के  बन्द  होने  के  सम्बन्ध  में  सहायक  श्रमायुक्त  के  समक्ष

 30  1971  को  एक  औद्योगिक  विवाद  खड़ा  किया  गया  ।  आपसी  विचार-विमर्श  के  लिए

 यूनियन  ने  इसे  वापिस  ले  लिया  था  |  बाद  को  संबंधित  पक्षों  ने  आपस  में  विचार-विमर्श  किया  और

 13  1971  को  एक  द्विपक्षीय  समझौते  एस  पहुंचे  जिसमें  ऐसे  श्रमिकों  जिनकी  सेवायें

 कोलियरी  बन्द  हो  जाने  के  कारण  समाप्त  की  वैध  देय  राशि  और  श्रम  कानूनों  के  अंतगर्त

 मुआवजे  की  अदायगी  25  रुपये  प्रति  व्यक्ति  की  दर  से  अनुग्रह-पूर्वक  अदायगी  की  भी  व्यवस्था  थी  ।

 ये  अदायगियां  की  जा  चूकी  हैं  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले  की  सप्लाई

 557.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापत्तनम  तथा  होस्टेस  के  नये  इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  की

 समस्या  का  अध्ययन  करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  अध्ययन  दल  ने  इस  बीच  सरकार  को  अपना

 प्रतिवेदन  दे  दिया
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 2 यदि  at,  तो  अध्ययन  दल  ने  क्या  सिफारिशें  की  इन गौर

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  और  खान  मदिरालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज

 पानी  और  हा स्पेट  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  लिए

 कोयले  की  सप्लाई  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  जून  1970  में  नियुक्त  की  कोयला

 समिति  ने  1970  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  fea  था  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  विशाखापतनम  और  हा स्पेट  दोनों

 खानों  की  आवश्यकताओं  के  लिए  कोकिंग  कोयला  देशीय  स्रोतों  से  मिल  सकता  तथा  रेलवे

 यातायात  की  सुविधायें  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  और  यदि  कुछ  हद  तक  उपलब्ध  नहीं  है  तो  उनको

 उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  ।  फिर  भी  कोयले  के  सीमित  भंडारों  उसमें  राख  की  बढ़ती  हुई

 खनन  कोयला  शोधन  तथा  यातायात  के  लिये  आवश्यक  अतिरिक्त  पूजी  विनियोजन  को  ध्यान  में

 रख  कर  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  सलाहकारों  को  राख  की  कम  मात्रा  वालें  कोकिंग  कोयले

 का  आयात  करने  और  उसे  देशीय  कोयले  के  साथ  मिला  कर  नये  इस्पात  कारखानों  में  प्रयोग  में

 ara  से  होने  वाली  लाभ  हानि  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  और  उन्हें  अपने  विचार  शक्यता

 वेदनों  में  रखने  चाहिएं  ।

 सरकार  ने  कोयला  समिति  की  सिफारिशों  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्टोर  कर

 लिया  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  किस्म  निरीक्षकों का  राजस्थान  में  बाजरे  के

 मूल्यों
 में  गिरावट  के  लिये  उत्तरदायित्व

 558.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पिछले  मौसम  की  वसूली  के  समय  राजस्थान
 में

 बाजरे  के  मूल्य  में  भारी  गिरावट

 आई  थी  ;

 कया  बाजरे  के  मुल्य  में  गिरावट  भारतीय  खाद्य
 निगम

 के  किस्म  निरीक्षकों  द्वारा  उसे

 खरीदने  में  बरती  गई  उदासीनता  के  कारण  आई

 में
 ~

 क्या  उक्त  निरीक्षकों  के  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  विशेषतः  बाजरे  की  खरीद

 उनकी  लापरवाही  की  शिकायत  सरकार  से  की  गई  और

 यदि  तो  की  गई  जांच  के  क्या  निष्कर्ष हैं
 ?

 कृषि  मदिरालय  में  राज़्य  मन्त्री  ण्णासाहिब  पी०  :  और  संस्थान

 के  कुछ  भागों  में  देर  से  वर्षा  होने  के  कारण  बाजरे  का  रंग  बदल  गया  था  ।  क्योंकि  बिक्री  के  लिये

 दिया  गया  स्टाक  निर्धारित  मानक  से  घटिया  इसलिए  भारतीय  खाद्य  निगम  खरीदारी  न  कर

 सका  और  परिणामस्वरूप  वर्षा  से  प्रभावित  बाजरे  के  मूल्य  काफी  गिर  गये  ।  किसानों  के  हित  में
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 बा  नन्वा

 निर्दिष्टियों  में  ढील  दे  दी  गई  थी  लेकिन  फिर  भी  उसमें  से  कुछ  स्टाक  ढील  दिए  गये  मानक  की

 परिधि  में  नहीं  आआ  पाया  |  उसके  बाद  राज्य  सरकार  ने  अपने  खाते  में  भारतीय  खाद्य  निगम

 की  एजेन्सी  से  शि दि ष्टि  से  कम  पर  बाजरा  48.00  रुपये  की  दर  से  खरीदने  का  निर्णय  किया  ।

 उसके
 बाद  स्थिति  सुगम  हो  गई  |

 से  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  स्टाफ  द्वारा  कदाचार  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  भारतीय  खाद्य  निगत  उन  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  रा  है  ।  अलवर >

 तथा  रामगढ़  में  उत्पादकों  से  खरीदारी  न  कर  व्यापारियों  से  खरीदारी  करने  सम्बन्धी  एक  विशिष्ट

 शिकायत  पर  जाँच  की  कार्यवाही  की  गई  थी  उक्त  शिकायत  जांच-कार्य  से  भी  सम्बन्धित  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  का  उसमें  सहभागी  होना  सिद्ध  नहीं  हुआ  था  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  शरणार्थियों  के  आगमन  को  देखते  हुए  खाद्यान्नों  के

 भंडारों  का  मूल्यांकन  करना

 559.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 से  शरणार्थियों  के  भारी  संख्या  में  आगमन  को  देखते  हुए  सरकार  ने

 देश  में  खाद्यान्नों  के  भण्डारों  का  मुल्यांकन  किया  है  ताकि  बढ़ती  हुई  मांग  के  अनुसार  पर्याप्त  पूर्ति

 को  सुनिश्चय  फिया  जा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  विचार  अनाज  का  आयात  करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  :  जी

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारी  संख्या  में  विस्थापितों  के  आने  के  विशेषतया

 खाद्यान्नों  के  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  की  पूरी  के  लिए  किसी  अतिरिक्त  वाणिज्यिक  अथवा

 रियायती  आयात  करने  का  विचार  या  है  लेकिन  विस्थापितों  को  भोजन  देने  हेतु  अन्य  देशों

 से  सहायता  के  रूप  में  कुछ  अतिरिक्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा

 रहे  हैं
 ।

 दुर्गापर  इस्पात  संयंत्र  की  क्षमता  के  उपयोग  की  कमी

 ate  झन 560.  श्री  विश्वनाथ  भ ्गन वाला  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 निश्  और  जनवरी क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  काम  की  स्थिति  तेजी  से  बिगड़  रही

 1971  से  संयंत्र  में  उसकी  निर्धारित  क्षमता  जो  1.6  मिलियन  टन  से  25  से  30  प्रतिशत  ही

 उत्पादन  हो  रहा

 क्या  1969-70  में  निर्धारित  क्षमता  का  50  प्रतिशत  उपयोग  होता  और

 यदि  तो  क्षमता  उपयोग  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  A  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  जनवरी
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 1971  से  अप्रैल  1971  तक  की  अवधि  का  उत्पादन  232,132  टन  पिण्ड  उत्पादन  की  यह  दर

 निर्धारित  क्षमता  का  लगभग  44  प्रतिशत  थी  ।

 1969-70  में  818,000  टन  पिण्ड  का  उत्पादन  हुआ  जो  निर्धारित  क्षमता  का  लगभग

 a 50  प्रति  ्  ५  था |

 जनवरी  1971  से  अप्रैल  1971  की  अवधि  में  क्षमता  का  कम  उपयोग  होने  के  मुख्य

 कारण  मालिक  मजदूर  सम्बन्धों  का  अच्छा  न  होना  तथा  कुछ  प्रौद्योगिक  बाधाओं  का  होना  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  तथा  भारी  इ  जीनिथारिंग  रांची  का  काय

 561.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :

 श्री  एस०  आर०  दामानी  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  तथा  रांची  स्थित  भारी

 निर्यारंग  निंगम  के  कार्य  का  गहरा  अध्ययन  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिए

 यदि  तत्संबंधी  अध्ययन-प्रतिवेदन  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  आशा

 और

 क्या  प्रत्येक  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 इस्पात  और  खात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  है. |  शाह  नवाज  :  नहीं  ।

 at  (7)
 प्रश्न  नहीं  उठते  |

 खाद्यान्नों  को  चढ़ाना-उतारना  और  उनकी  वसूली

 562.  श्री  एस०  आर०  दामाणी
 :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fer

 वर्ष  1970-71  में  कितनी  मात्रा  में  और  किस  कीमत  पर  चावल  और  गेहूं  की  वसूली

 की

 सुरक्षित  भण्डारों  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  और  राज्यों  से  कितनी  मांग  पूरी  होने

 की  सम्भावना

 खाद्यानों  को  चढ़ाने-उतारने  और  उनकी  वसूली  के  कारण  कितना  लाभ  अथवा  हानि

 हुई  और  इस  बारे  में  पिछले  दो  वर्षों  के  तुलनात्मक  आकड़े  बया  कौर

 अगर  घाटा  हुआ  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  वे  पिछले  वर्षों  के  कारणों

 जसे  ही  हैं  और  यदि  तो  उपचारात्मक  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ?

 (x
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  ate  )  भारतीय  खाद्य

 निगम  द्वारा  1970-71  के  दौरान  अधिप्राप्ति  गेहूं  और  चावल  की  मात्रा  तथा  उसका  मूल्य  इस

 प्रकार हैं
 :--
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 अनाज  सावा  अधिप्राप्त  मूल्य  करोड़  रुपयों  में

 a  विफल
 Ato  टन

 ———  ee

 देशों  में
 अधिप्राप्ति

 31.36  272.85 गेहूं

 25.79  265.59

 आयात

 22.85  140.44

 चावल  3.15  23.82
 जन

 राज्य  सरकारों  और  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  उनकी  ओर  से  गेहूं  और  बावल  की  अधिप्राप्ति

 इस  प्रकार  थी  :----

 गेहूं  0.50  मी ०  टन

 चावल  थ् 5.9  3

 राज्य  सरकारों  और  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  अधिप्राप्ति  माला  की  कीमत  के
 बारे

 में  सूचना

 उपलब्ध  नहीं है  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  पास  1971  के  अन्त  में  खाद्यान्नों  मैं  कुल

 स्टाक  लगभग  55  राखे  मी०  टन  था  ।  इसमें  से  लगभग  20  लाख  मी०  टन  स्टाक  को  परिचालन

 स्टाक  और  शेष  35  लाख  भी०  टन  स्टाक  को  बफर  रटाक  समझा  जा  सकता
 है

 ।

 केन्द्रीय  पूल  से  राज्यों  को  खाद्यान्नों  की  माँग  usa  में  खले  बाजार  में  खे

 बाजार  में  मुल्यों  का  स्तर  आदि  पर  निभा  करते  हुए  प्रत्येक  मास  भिन्न  भिन्न  होती  तथापि

 केन्द्रीय  पूल  से  राज्य  सरकारों  की  aha  मासिक  माँग  5.8  लाख  मी
 ०

 टन  से  अधिक  होने  की

 आशा  नहीं है  ।

 site  1968-69  से  1970-71  तक  के  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्नों  की

 अधिप्राप्ति  करने  और  उन्हें  सम्भालने  के  कारण  निम्नलिखित  हानि  हुई  है  :

 ्
 ae  हानि  की  राशि  रु०

 1८71 1968-69  LU./  8  करोड़

 1969-70  31.08  4.0

 1970-7}  8.52  ny  a  तुम  नित

 थ्
 पहली  द  1969  से  खाद्यान्नों  रित

 ब्रायात/अधिप्राध्ति,  भण्डारण  और  वितरण

 सम्बन्धित  सारा  कार्य  भारतीय  खाद्य  निगम  को  साँप  दिया  गया  था  जहाँ  तक  1968-69

 सम्बन्ध  पत्तन  परिचालन  का  कार्य  भारतीय  खाद्य  निगम  को  सोपान वार  1968

 1969  सौंपा  गया  था  ।  1968-69  की  हानि  को  भी  खाद्य  विभाग  द्वारा  सम्भालने |

 हुई  हानि के  खाते  में  लिया  गया  है  ।  क्योंकि  एक  वर्ष  में
 दल  भुगतानों में  पूर्व  के  वर्षा

 से  सिडनी

 कुछ  भुगतान  भी  होते  हैं  इसलिए  उपयुक्त  अधिलिखित  हानि  एक  ही  वर्ष
 के  कार्य  से  सम्बन्धि

 नहीं  होती  है  ।



 written  Answers  to  Questions  May  27,  1971

 खाद्य  सप्लाई  विषयक  कायें  में  हानि  उपभोक्ता  fasr  जनता  के ST  गरीब  वर्गों  के  हित  में

 सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  अर्थात्‌  लागत  दाम  से  कम  मूल्य  पर  खाद्यान्नों  के  fia  के  कारण  होती

 समाज  के  गरीब  वर्गों  के  हित  में  जब  तक  यह  सहायता  आवश्यक  है  तब  तक  खाद्य  सप्लाई

 कायें  में  हानि  होना  अनिवार्य  है  ।

 पटसन  और  तिलहन को  फसलों के  लिए  सघन  खेती  कार्यक्रम

 563  श्री  एस०  आर०
 दामानी  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  तिलहन  जैसी  व्यापारिक  फसलों  की  सघन  सेती  एवं  उनका  प्रति

 एकड़  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  और  उसके  लिये  कितनी  निधि  नियत  की

 गई  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 अण्णासाहिब

 पी०  जी

 इन  कार्यक्रमों
 की  मुख्य  बातें

 ये  हैं

 1.  उन्नत  बीजों  के  बीज  रसायनिक  उवेरकों  का  जहाँ  सम्भव  हो

 वहां  सिचाई  का  विस्तार  वनस्पति  रक्षण  उपाय  शौर  कृषि  पद्धतियों  को  अपनाने  जैसी  पैकेज

 पद्धतियों  को  अपनाकर  उत्पादन  बढ़ाना  |

 ny
 ~  समय  पर  अपेक्षित  आदान  तथा  तकनीकी  सलाह  उपलब्ध  करना  |

 3.  कृषकों  को  पैकेज  पद्धतियों  के  लाभ  समझाने  के  लिए  प्रदर्शन  प्लाटों  की  व्यवस्था

 करना |

 4.  वनस्पति  रक्षण  रसायनिक ों  और  हाथ  से  चलने  वाले  उपस्कर  के  लिये  सहायता  देना  ।

 5.  वनस्पति  रक्षण  के  भूमि/हवाई  उपाय  at  एक  अभियान  के  आधार  पर  आयोजन

 करना |

 6.
 मेस्टन  और  कपास  पर  यूरिया  के  (हवाई/भूमि  से  पर्णीय  प्रयोग  के

 प्रदान  करना  |

 1971-72  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  लिये  483.63  लाख  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इन  फसलों  के  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसन्धान  परियोजना  के

 अन्तर्गत  नकदी  फसलों  के  अनुसन्धान  का  कायें  भी  शुरू  किया  गया  है  ।  इसके  लिए  1971-72  के

 दौरान  113.96  लाख  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई

 कृषि  उत्पादकों  को  senza  लागत  को  जानकारी  के  लिए  किये  गये  सर्वेक्षण

 564.  शी  एस०  अगर  दामाणी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सघन  कृषि  कार्यक्रमों  के
 अपनाये  जाने  और  उसके  परिणामस्वरूप  हुई  भारी
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 नाय  ए

 वार  को  ध्यान  में  रखते  हुये  तथा  सरकार  ने  देश  के  विभिनन  भागों  में  कृषि  उत्पादन  व्यय  विशेषतः

 अनाजों  की  उत्पादन  लागत  का  पता  लगाने  के  लिपे  कोई  सर्वेक्षण  किया  था  ;  और

 उक्त  सर्वेक्षण कब  किया  गया  था  ate  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  Glo  और  :  देश  के

 विभिन्‍न  क्ष  त्र  में  मुख्य  फसलों  खेती  जिनमें  खाद्यान्न  भी  सम्मिलित  की  कीमत  के  क्रमबद्ध

 अध्ययन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  विशेष योजना  अनुमोदित  कर  दी  है  ।  अपेक्षित  जानकारी

 नमूने  के  तौर  पर  कृषकों  से  श्रध्ययन  हेतु  क्रम  से  एकत्रित  की  जायेगी  ।  15  राज्यों  में  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  आवश्यक  मसूरिया  हाल  में  ही  प्रेषित  कर  दी  गई  है  ।  कुछ  राज्यों  में  कुछ

 एजेन्सियों  ने  जिनको  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  सौपा  गया  है  आँकड़े  एकत्रित  करना  पहले  ही

 शुरू  कर  दिया  जबकि  अन्य  राज्यों  में  उन्होंने  प्रारम्भिक  कार्यों  को  जो  नमूना-कृषकों  के  चयन

 से  सम्बद्ध  हाथ  में  ले  लिये हैं  ।

 पुर्णिया  जिले  में  बसे  रवी  पाकिस्तान  के  शरणार्थी

 565.  श्री  डी०  के ०  पंडा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्दी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 क्या  पुर्णिया  जिले  में  बसे  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थी  अभी  हाल  में

 भ्र पना  मामला  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  आये  थे  ;

 यदि  तो  उनकीं  शिकार ं  कया  हैं  ;  ae

 उन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के ०  हां  ।

 और  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ध
 विवरण

 भाग
 : बिहार  के  पूर्णिया  जिने  के  क्रि शन गंज  मे  55  परिवार  और  मधुबनी  6  परिवार

 7-4-1971  को  दिल्‍ली  आये  थे  ।  इन  सभी  को  छोटे  मोटे  कारोबार  में  लगाकर  फिर  सेਂ  बसा

 दिया  गया  है  ।

 किशनगंज  के  परिवारों  ने  अनुरोध  किया  था  कि  उन्हें  व्यापार  चलाने  के  लिये  ate  ऋण

 दिये  जाने  चाहिए  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  उन्हें  अलाट  किये  गये  आवासीय  card  में
 बहुत

 से  गढ़े  और  छेद  जिनके  फलस्वरूप  मकान  बनाने  से  पहले  उन्हें  उस  क्षेत्र  को  समतल  करने  के

 लिए  दौर  धन  लगाना  पड़ा  ।

 मधुबनी  के  परिवारों  की  मुख्य  शिक्रा यंत  ag  थी  कि  इस  बस्ती  और  पूर्णिया  नगर  के  बीच

 नाले  के  कारण  उन्हें  आवागमन  में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  थी  ।  उनकी  यह  भी  शिकायत  थी  कि

 इस  बस्ती  के  10  परिवारों  को  मरना  शिविर  के  ae  में  ब्यापार  करने  की  अनुमति
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 eee  एएਂ

 नहीं  दी  जा  रही  थी  और  में  उन्हें  अलाट  किये  गये  कारोबार  के  प्लाटों  को  खाली  करने  के

 नोटिस  जारी  कर  दिये  गये  थे  ।

 भाग  इस  विभाग  के  एक  अधिकारी  ने  1971  के  अन्तिम  सप्ताह  में  इन

 बस्तियों  का  दौरा  क्या  था  और  इन  व्यक्तियों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  के  अधि

 कारियों  से  बात-चीत  की  थी  ॥

 इन  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिये  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गई  है  :--

 किशनगंज  बस्ती  :  बिहार  सरकार  1969  में  छोटों-मोटे  व्यापार  ।  कारोबार  में

 बसाने  के  लिए  पूवीं  पाकिस्तान  से  आये  के  67  परिवार  इस  बस्ती  में  भेजे  थे  ।  रिहायशी

 क्षेत्र  के  भूमि  को  समतल  9  नलकूपों  को  नालियों  और  36  पेप्टिक

 शौचालयों  इत्यादि के  निर्माण  जैसी  पर  1,30,542.70  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  ।  इन

 परिवारों  को  दी  गई  अन्य  सहायता  का  ब्यौरा  नीचे  है  :--

 सहायता  का  स्वरूप  परिवारों  की  संख्या

 व्यापार  के  स्वरूप  के  आधार  पर  67

 प्रति  परिवार  से  2000/-

 रुपये  के  बीच  कारोबार  ऋण  |

 (ii)  67 प्रति  परिवार

 की  दर  से  गृह  निर्माण  ऋण ।

 (ii)  500 /-रुपये  प्रति  परिवार  को  59

 दर  से  कारोबार  के  लिए  स्थान निर्माण  के

 लिए  ऋण

 इन  परिवारों  को  उसी  दर  पर  भरण-पोषण  सहायता  भी  दी  गई  थी  जैसी  कि  छोटे-मोटे

 कारोबार  करने  वाले  परिवारों  के  लिए  स्वीकार्य  है  ।

 ऋण  की  पहली  किश्त  ले  लेने  के  बाद  5  परिवार  छोड़कर  चढे  चू  कि  तीन  परिवार

 ग्वालों  के  इसलिये  उन्हे  स्टालों  के  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 किशनगंज  में  बसाये  गये  परिवारों  के  लिए  बिहार  सरकार  ने  अतिरिक्त ऋण  देने  की

 कोई  सिफारिश  नहीं  को  है

 मधुबनी  बस्ती  :  इस  बस्ती  और  नगर  के  बीच  आवागमन  की  सुविधा  के  लिए  ह्म  पाइप

 से  बनी  पुलियों  वाली  एक  सड़क  के  निर्माण  के  लिये  बिहार  सरकार  ने  हाल  ही  में  प्राक्कलन  भेजे

 हैं  ।  प्रस्ताव  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 यह  सूचित
 किया  गया  है  कि  ये  परिवार  पुर्णिया  शिविर

 में  अनधिकृत  रीति  से  कारोबार

 कर  रहे थे

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  कार्यालय  आसनसोल

 566.  धी  के ०  पड़ा ७ |  क्या  शस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 सरकार

 का  ध्यान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  कार्यालय  आसनसोल  में  गम्भीर
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 भ्रष्टाचार  तथा  कदाचार  के  मामलों  की  ओर  दिलाया  गया  |

 क्या  उक्त  कार्यालय  के  सचालन  के  मामलों  की  कोई  जाँच  की  गई

 यदि  तो  जांच  कब  और  किसके  और

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  आर०  थके०
 :  +खान  भविष्य  निधि  का

 प्रशासन  कोयला  खान  भविष्य  निधि  पाकी  पेंशन  और  बोनस  योजना  1948  के  अन्तर्गत

 स्थापित  कोयला  खान  भविष्य  निधि  के  न्यासी  ats  से  ताल्लुक  रखता  है  और  इससे  केन्द्रीय  सरकार

 का  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  कोयला  खान  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्नलिखित  सूचना

 भेजी है  —

 प्रादेशिक  आसनसोल  में  गलत  अदायगो  के  कुछ  मामले  पकड़  गये  हैं  ।  उस

 कार्यालय  ने  की  एक  सामान्य  शिकायत  ध्यान  में  आई  है  ।

 से  गलत  अदापगणियों  के  मामले  की  जांघ  करने  का  प्रश्न  यथोचित

 अधिकरण  से  उठाया  गया  है  ।  ऐसे  भ्रष्टाचार  के  मामलों  की  जो  मुख्य  रूप  से  नकद  अदायगियों  से

 उत्पन्न  होते  कम-से-कम  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  हैं  ।  नकदी  अदायगियों  की  प्रणाली

 को  सीमित  करने  का  एक  न्यासियों  के  बोर्डे  द्वारा  स्थापित  उप:समिति  के  विचाराधीन  है

 इसी  कुछ  कम  चोरियों  की  आसनसोल  कार्यालय  से  बदली  कर  दी  गई  है  |

 मिलाई  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार

 567.  शो  डी०  के ०  पंडा  क्या  इस्पात तथा  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 फि

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  के  काय  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  ate  और

 ह
 उक्त  योजना  का  अनुमानित  व्यय  क्या  है  ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नवाज  ata)  से

 हिन्दुस्तान  स्टील  foo  के  केन्द्रीय  इञ्जीनियरी  तथा  रूपांकन  ब्यूरो  द्वारा  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के

 विस्तार  के  बारे  में  किए  गए  शक्यता  अध्ययन  में  बताया  गया  है  कि  227  करोड़  रुपए  की  अनुमानित

 लागत  से  कारखाने  की  25  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  की  विंमान  क्षमता  42  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड

 प्रति  वर्ष  तक  की  जा  सकती  है  ।

 शक्यता  परिवर्तन  पर  विचार  किया  गया  है  और  उपलब्ध गर्भ  धातु  के  अधिकतम  उपयोग  के

 आधार  पर  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  लिए  विस्तृत
 प्रतिवेदन  तैयार  करने

 का  art  हाथ  में  लेने  का  निश्चय  किया  गया है
 तथा  स्टील

 लिमिटेड  केन्द्रीय

 इञ्जीनियरी  और  रूपांकन  ब्यूरो  को  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तेयार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |
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 कोयला
 खानों

 में  मजूरी  को  अदायगी

 न

 करना

 568.  श्र

 कि  वि

 के०  पंडा
 :  क्या  श्रम  और  पन

 vies

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  कोयला  खानों  के  मजदूरों
 क

 उनके
 सा

 toby

 प्रतीक

 मासिक  अन्य  न्यय-संगत  देय-राशि  की वेतन

 व्याप्त  असन्तोष  से  अवगत  है

 को अदाद
 तग किये  जाने  सम्बन्धी उन  कोयला  खानों  के  कया  नाम  हैं  जहां  से

 गम्भीर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और
 क क सइ नय ॥ इ 21 ग् द्

 i)  देश  दातों  के

 शिक

 हो

 मूरी
 ay

 अदायगी  समय  पर rat  करने  को  बाध्य

 करने  के
 लि  7  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ्  न

 और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०
 : :

 हां  ।

 न  कोयला  खानों  के  सम्बन्ध  में
 ry

 न  किए
 जाने  की  शिकायते

 प्राप्त  हुई

 sae  नाम  ara
 |  दू  मये  हैं

 ्

 पश्चिम  बंगाल  क्षेत्र

 ठरबहल  कोलियरी

 ao

 (2.
 साउथ  जयरामडांगा

 क
 सनी

 चचा  कोलियरी  ।

 टरी  74 =>

 2

 पुर  कोलियरी ।

 साम्ता  करियर  ।

 धामाघवपुर  कोलिय

 ra l fee  sot
 शल्या  कोठारी  |  ह

 डि  एल०  कोलियरी ।

 11.

 खास  जायदाद  कोलिन
 ही

 12.
 परसों  कोलियरी

 13.
 काली  पहाड़ी  कोल

 13.0 14.0

 ड

 थ

 गती

 कोल

 थ

 1.  केदला  कोलियरी

 2.  झारखण्ड  कोलियरी  ।
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 बंसदेवपुर  कोलियरी  ।

 न्यू हिन् नो डीह  कोलियरी  ।

 बेनिडीह  कोलियरी  ।

 नदखर्की  कोलियरी  |

 7  डायमंड  तीसरा  कोलियरी  |

 8  साउथ  झरिया  कोलियरी

 नावें  कुजा मा  कोलियरी  ।

 10  तोप्सा  कोलियरी  |

 11  तीरा  कोलियरी  और

 12
 न्यु  tess  लोवना  कोलियरी  |

 प्रबन्धकों  द्वारा  श्रमिकों  को  मजदूरी तथा  अन्य  वैध-राशि  की  अदायगी  कराने  के  लिए

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्पर्क  तंत्र  के  अधिकारियों  द्वारा  कानून  के  अंतगर्त  समुचित  कार्यवाही  की  जा

 रही

 बम्बई  कस्टम  हाउस  के  एजेन्टों  की  श्रमिक पूल  योजना

 569.  श्री  डी० क ेno  पंडा  क्या  श्र स  और  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बम्बई  कस्टम  हाउस  के  एजेण्टों  ने  असुरक्षित  कर्मचारियों  के  लिए  1  मई

 1971  से  श्रमिक पूल  की  स्थापना की  है

 इस  श्रमिक  पूल  से  कमेंचारियों  को  और

 यदि  तो  कया  देश  के  अन्य  भागों  कल  योजना  लागू  करने  का

 सरकार  का  विचार है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के०  :  4  1971  से  एक  पूल

 स्थापित किया  गया  है  ।

 हाँ  ।

 यह  एक  निजी  द्विपक्षीय  व्यवस्था  है  और  किसी  ऐसी  योजना  का  भाग  नहीं है  जिसे

 सरकार  ने  गोदी  श्रमिक  का  1948  के  अधीन  बनाया  है  ।

 भार०  टू  क्टर  के  नमूने  को  जाँच  करने  के  लिए  समिति  की  प्रतिनियुक्ति

 570.  श्री  Zo  एस०  लक्ष्मणन  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 कि
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 क्या  सरकार  ने  आर०  ट्रैक्टर  के  नमूने  की  जाँच  करने  के  लिए  एक

 समिति  नियुक्त  की  थीं

 यदि  तो  क्या  उसकी  रिपोर्ट  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायगी

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  पूर्वी  जमाने  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  सभी  आर०

 एस  ०--09  ट्  क्टर  उनके  द्वारा  वापस  लिये  जा
 रहे  इन  त्र टिपणं  ट्रैक  के  आयात  के  लिए

 जिम्मेदार  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्डित  करने  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 तै
 @)  और

 क्या  एक  निष्पक्ष  जांच  के  लिए  उक्त  मामला  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सौंपा

 जाएगा
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  usa  मन्त्री  (४  अष्ण्:साहिब  पी०  शिःदे ) क  और  जी

 हाँ  ।  1965  में  शुदनी  में  आर०  ट्रैक्टरों  के  परीक्षण  से  सबंधित  रिकाड  की

 पड़ताल  और  निरीक्षण  तथा  उससे  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  को  दृष्टिगत  रखते
 हुए

 4  1970

 को  सरकार  ने  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  की
 थी

 ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 है  और  उस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 और  सरकार  द्वारा  तकनीकी ही  समिति  की  रिपोर्ट की  पूर्ण  रूप  से  जाँच

 करने  के  उपरान्त  इस  प्रीत  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपातकालीन  निधि  से  डेरी  उद्योग  के  लिए  सहायता

 571.  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन  क्या  मनवती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  वाल  आपातकालीन  निधि
 के

 कार्यकारी
 मण्डल  )

 ने  हमारे डे
 xa ९1  उद्योग  के  विकास  के  लिए  नई  सहायता  कीਂ  स्वीकृति  हाल  में  दी  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 ?

 विश्व  खाद्य  कार्य  क्रम कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मोती  शेर  और
 परियोजना  सं०  618  दुग्ध  विपणन  और  डरी  विकास  को  कार्यान्वयन  करने  के  लिये  यूनीसेफ  से

 अनुरोध  किया  गया  थां  कि  वे  1970-71  और  1971-72  वर्षों  के  दौरान  प्रथम  चरण  की

 परी  करने  के  लिये  डेरी  परिपनंस्करण  कल  पुर्जों  और  इस्पात  सामग्री  के  आयात  के  लिए

 25  लाख  डालर  की  सहायता  की  व्यवस्था  यूनिसेफ  को  कार्यकारी  दल  सहित  अमरीकी

 15  लाख  डालर  के  मूल्य  के  निःशुल्क  औजार  और  इस्पात देने  के  लिये  पहले  ही  सहमत  गया

 है  और  हाल  में  ही  कार्यकारी  योजना  पर  '  भारत  सरकार और  यूनिसेफ  ने  हस्ताक्षर  किये हैं  ।

 कार्यकारी  योजना  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  वे
 15

 लाख  डालर  के  .  मूल्य के
 डेस

 परि संस्करण  HS  पुर्जे  और  इस्पात  सप्लाई  करें  ताकि  दिल्‍ली  और  मद्रास

 के  4  बड़े  नगरों  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  दस  प्लान्टस  की  बिमान  क्षमता  का  विस्तार  किया  जाये  |

 यूनीसेफ  औजार  भारत  में  1971  में  पहुंचने  आरम्भ  हो  जायेंगे  ।  1970-71  के  दौरान  15  लाख
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 अ

 डालर  के  मूल्य  के  औजारों और
 की  सप्लाई  समझौते  के  अतिरिक्त  उन्हें  अतिरिक्त

 9  लाख  डालर  के  मूल्य  के  डेरी  औजार  और  इस्पात  1971-72  के  लिये  सप्लाई  करने  हेतु  भारत

 सरकार  द्वारा  प्रार्थना  की  गई  है  ।  यह  मांग  स्थानीय  यूनिसेफ  कार्यालय  द्वारा  कार्यकारी  मण्डल  को

 भेज  दी  गई  है  ।  कार्यकारी  मण्डल  के  अनुमोदन  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  जानकारी  अभी  प्राप्त

 नहीं हुई  है

 चतुथे  पंचवर्षीय
 योजना

 के  दौरान  इस्पात  को  अनुमानित  मांग

 572.  श्री  0.0  एस०  लक्ष्मण  :  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 चौथी  प  वर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  देश  में  इस्पात  की  अनुमानित  माँग

 क्या

 क्या  इस्पात  कारखाने  माँग  को  पूरा  कर  सकते
 और

 यदि  तो  कमी  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाब  इस्पात  और

 भारी  इ  जी  निर्धारण  मंत्रालय  द्वारा  गठित  लोहा  और  इस्पात  का  कर्णधार  समिति  जिसने  फरवरी

 1969  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  1973-74  में  इस्पात  की  आंतरिक  माँग  के  71.2  लाख

 टन  होने  का  अनुमान  किया  था  ।  इससे  पुत्र  1968  में  राष्ट्रीय  ब्वावहारिक  अथंशास्त्र  अनुसंधान

 परिषद  ने  अनुमान  लगाया  था  कि  1970-71  में  इस्पात  की  माँग  74-01  लाख  टन  और  1975-76

 में  119.34  लाख  टन  होगी  ।  चू  कि  थे  दोनों  अध्ययन  अब  कुछ  पुराने  हो  गये  हैं  इसलिए  इस्पात  की

 मांग  का  फिर  से  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  ।

 और  इस  समय  देश
 के  पांचों  प्रमुख  इस्पात  कारखानों  की  निर्धारित  क्षमता

 67  लाख  टन  विक्रय  इस्पात  की  है  ।  इसके  अतिरिक्त  रही  माल  का  प्रयोग  करने  बाली  कई  विद्युत

 भट्ठियां  भी  हैं  और  उनके  1973-74  तक  पर्याप्त  मात्रा  में  इस्पात  के  उत्पादन  करने  की  सम्भावना

 है  ।  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  बोकारों  का  25  लाख  टन  इस्पात  की  क्षमता  वाला  प्रथम  चरण

 पुरा  हो  जायेगा  !  इन  सभी  स्रोतों  से  होने  वाले  उत्पादन  से  आंतरिक  मांग  बहुत  हद  तक  पुरी  हो

 जायेंगी

 आर ०  ट्रेक्टर  के  निर्माण  के  लिये  मे०  इण्डियन  एग्रो  मशीन्स  को

 दिये  गये  लाईसेंस  का  रह  किया  जाना

 573.  श्री  सी०  चित्ति  बाबू  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  आर०  ट्रैक्टरों  में  आधारभूत  त्रुटियों  को  ध्यान  में  रखते

 बाद  में  इन  पटरों  के  निर्माण  के  लिये  म०  इण्डियन  एग्रो  मशीन्स  को  दिये  गये  लाईसेंस  को  रद्द
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 करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  अन्तिम  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्गासाहिब  पी०  और  :  सर्वश्री

 भारत  नई  दिल्‍ली  को  आर०  कृषि  ट्रैक्टरों  के  विनिर्माण  के  लिये  अभी  तक

 कोई  औद्योगिक  लाईसेंस  नहीं  जारी  किया  गया  है  और  इसलिये  इसे रह  करने  का  प्रदान  नहीं

 उठता

 aga  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  टू  act  की  मांग

 574.  श्री  ato  चित्ति  arg
 :

 व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  अस्त  में  कृषकों  की  ट्रैक्टरों  की  मांग  का  कोई

 अनुमान  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  अपेक्षित  ट्रैक्टरों  की  अश्व  शक्ति  और  संख्या  कितनी  और

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  से  :  कृषि  मशीनरी

 और  औजारों  से  सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  अश्व

 शक्तियों  के  ट्रैक्टरों  की  माँग  का  निर्धारण  किया  था  और  योजना  के  अन्त  तक  इसने  माँग  का  जो

 अनुमान  लगाया  वह  निम्न  प्रकार  है

 शक्ति  संख्या  (1973-74)

 12470  LY  Sl
 1  से  O90  a  at  अरव  शक्ति  तक  25,000

 21 से  35  द्  ै  ी  45,000

 36 से  50  ी  yy  ”  18,000

 51  wie  इससे  अधिक  अश्व  शक्ति

 ee

 2,000

 2Y,UUU
 An  nOANn

 ह

 ट्रैक्टरों  की  कुल  माँग  को  पूरा  करने  के  गया  संभव  देशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं  ।  प्रति  वर्ष  56,000  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  के  लिए  यूनिटों  को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  |

 इसके  अतिरिकत  प्रति  वर्ष  1,18,800  ट्  पटरों  के  उत्पादन  के  लिए  आशय-पत्न  जारी  किए  गए  है  ।

 प्रति  वर्ष  33,000  ट्रैक्टरों  के  विनिर्माण  की  पोतों  भी  विचाराधीन  हैं  ।  चू  कि  देशी  उत्पादन

 बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरी  करने  में  समान  नहीं  आवश्यकता  अनुसार  fae  के  आयात  की

 अनुमति दी  जा  रही  है  1
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 इस्पात  कारखानों  A  इस्पात  का  उत्पादन

 575.  श्री  ato  fafa

 श्री  मातंण्ड  fag  :

 डा०  कर्णीसिंह  :

 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  इस्पात  कारखानों  की  निर्धारित  क्षमता  और  उत्पादन  लक्ष्य  के  मुकाबले

 वर्ष  1970-71  के  दौरान  कुछ  कितने  मीटरी  टन  इस्पात  का  उत्पादन

 विभिन्‍न  इस्पात  कारखानों  में  उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  इस्पात  कारखानों  की  निर्धारित  क्षमता  तके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 की  ए  ost
 इस्पात  और  खान  मंत्रा  m4  ्  <isd  सजे  शाह  नवाज  निम्नलिखित

 तालिका  में  निर्धारित  क्षमता  तथा  1970-71  का  उत्पादन-लक्ष्य  और  वास्तविक  उत्पादन  दिखाया

 गया है  |—

 1970-71  में  विक्रय  इस्पात  का  उत्पादन

 (000

 संयंत्र  का  नाम  निर्धारित  क्षमता  लक्ष्य  वास्तविक  उत्पादन

 भिलाई  1965  1707.0  1548.6

 दुर्गापुर  1239  695.1  412.6

 राउरकेला  1225  1044.4  683.6

 a  oe  es ee  cy

 4429  3446.5  2644.8

 ae  ee

 टाटा  आयरन  एण्ड

 स्टील  कं०  लि०  1500  उपलब्ध

 नहीं है  1374.6

 अगम्य  आयत
 इण्डियन  आयरन  एण्ड

 स्टील  क०  लि०  800  523.2
 rd

 कुछ  जोड़  6729  4542,  ि
 विग ਂए

 शिलाई  कारखानों  में  ऊष्मसह  और  रेलवे  इ  जन  की  कमी  के  कारण  उत्पादन  पर

 कूल  प्रभाव  पड़ा है
 ।  दुर्गापुर  कारखाने  में  पूरे  साल  भर  और  राउरकेला  में  वर्ष  के  पूर्वाध

 ou
 मजदूर  संबन्ध  अच्छे  नहीं  रहे  |  इन  कार खान

 में
 कुछ  तकनीकी  परिचालनात्मक  त्रुटियां  भी  रहीं  ।
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 की  nine  ae  a

 fecat  में  वर्ष  1969-70  की  तुलना  में  1970-71  में  ब्रिक  य  इस्पात  के  उत्पादन रन  में  कमी का

 मुख्य  कारण  बेलन  कार्य  के  लिए  खरीदे  गये  इस्पात  पिण्डों  की  कम  उपलब्धि  थी  ।  कारखाने  की

 कोक  भट्टी  और  मन  टूटी  में  भी  परिचालन  सम्बन्धी  कठिनाइयां  थीं  और  उसे  खरीदे  गये  कोक

 की  अपर्याप्त  फनेस  आयल  की  कमी  आदि  कठिनाइयों  का  भी  सामना  करना  पडा  ।

 इसको  में  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे  न  होने  के  कारण  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील लि  ०  को  आशा  है
 कि  श्रमिक  स्थिति  संतोषजनक  है  ।  पर

 उसके  राउरकेला  और  दुर्गापुर  स्थित  इस्पात  कारखानों  में  1970-71  इस्पात  पिण्ड  के

 वास्तविक
 उत्पादन  की  तुलना  में  वर्ष  1971-72  में  10  लाख  टन  से  अधिक  उत्पादन  होंगा  ।  इस

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  वे  सभी  आवश्यक  उपलब्धि  जिनमें  उपकरणों  की  उपलब्धि में  विधि  के  लिए

 साधारण  कार्यक्रम  का  निर्धारण  उत्पादन  सुविधाओं  में  वर्तमान  eager  को  दूर  करने के  विचार  से

 बड़  बड़  कार्यक्रमों  की  पूर्ति  में  कच्चे माल  आवश्यक  फालतू  ऊष्मसह  रेलवे  इ  जन

 की  प्राप्ति  और  प्रौद्योगिक
 सुधारों

 को  लागू  आदि  शार्मिल है  हरेक  कारखाने  का
 तीन  साल  का  बेठन  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया है  उत्पादन  की  गति  पर  कड़ी  नजर  रखी  जाएगी

 उत्पादनਂ  वार्षिकਂ  लक्ष्य  की  प्राप्ति के  लिए  संगठन  को  समर्थ  बनाया  जा  रहा  है  ।

 डिस्को
 और  के  प्रबन्धक  वर्ग  द्वारा  भी  इस  प्रकार  के  कदम  उठाये  जा  रहे हैं  ।

 मौदयोगिक  सम्बन्ध  आयोग

 576.  श्री  बी०  नारायणन  :  नया  श्रम  और  पुनर्वास  पत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप

 दिया  गया  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  प्रबन्धकों  तथा  श्रमिकों  के  बीच  अविश्वास  की

 भावना
 द्र

 करने  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  आर०  के ०  :  नहीं

 यद्यपि  श्रम  समिति  जुलाई  1979  में  इस  प्रस्ताव  को  मानने  के  पक्ष  में

 श्रमिकों  के  कछ  केन्द्रीय  संगठनों  ने  जिन्होंने  समिति  की  बैठक  में  भाग  इस  विषय

 संकोच  व्यक्त  क्यें  थे  ।  विवाद  तय  करने  केਂ  सर्वोत्तम  उपयुक्त  तंत्र  बनाने  का  प्र
 दन

 '  ट्रेड

 यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  20-21  1971  को  हुए  सम्मेलन  और  नियोजकों  के  सामना  के  22

 1971  वाँ
 हुए  सम्मेलन के  समक्ष  आया  ।  औद्योगिकਂ  संबंधों  के  इस  तथा  अन्य  पहलुओं  पर

 भागे  एक  fauatta 4 dow  में  विचार  किया  जाना है  ।

 खेतों  पर  दवाइयां  छिड़कने  वाले  arya  के  लिये  विश्व  ae  से  ऋण

 577.  श्री  ato  नारायणन  :  क्या  कृषि मं
 ्य al  यह  बत a  प्  नि  की  कृपा  करेगे  कि  ।

 क्या  खेतों  पर  दवाइयां  छिड़कने  वाले  वायुयानों  को  अनाज  की  फसलों  की  सुरक्षा
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 अ  समान के  लिये  बरतने  की  कोई  योजना  हैं  कयों  क  टल  के  विश्व  बेक  ऋण  से  कई  कम्पनियाँ  ऐसे  वायुयान

 खरीद  पाई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्व  बेक  ने  कितना  ऋण  स्वीकार  किया  कितने  वायुयान

 खरीदे  गये  ate  उन्हें  खरीदने  वाली  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासहिब  पी०  :  जी

 fara  बेक  ने  60  लाख  डालर  का  एक  जिसे  82  कृषि  वायुयानों  के  आयात  में

 प्रयोग  किया  की  आफर  की हैं  ।  विश्व  बैंक  के  साथ  एक  इकरारनामें  पर  हस्ताक्षर  हो  गये

 हैं  और  ऋण  को  अभी  प्रभावत्मक  होना  उसके  बाद  ही  इन  82  कृषि  वायुयानों  के  आयात  के

 लिये  बैंक  द्वारा  निधि  नियुक्ति  की  जायेगी

 सहकारी  आन्दोलन  को  लोकप्रिय  बनाना

 573  श्री  सामिनाथन्‌  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सहकारी  आन्दोलनों  को  सर्वव्यापी  उसके  सदस्यों  को

 शील  बनाने  और  इस  मृत  आन्दोलन  के  दोषों  को  दूर  करने के  लिए  कोई  योजना  तैयार

 की  है  ;

 व्या  उक्त  आन्दोलन  में  जनता  का  विश्वास  पैदा  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 जाँच  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 इस  दिशा  में  की  गई  कार्यवाही  का ब्यौरा क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  जगन्नाथ
 :  चौथी  योजना  का  मूल

 सिद्धान्त  स्थायित्व  के  साथ  विकास  होने  के  कारण  एक  ओर  कृपि  में  सहकारी  समितियां  और  दूसरी

 ओर  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  देश  में  सहकारी  विकास  की  नीति  में  केन्द्रीय  स्थिति  ग्रहण  करिये

 ga  हैं
 यह  स्वीकार  किया  है  कि  नियोजित  विकास  के  लिए  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  देश  के  सभी  भागों

 में  सहकारी  समितियों  का  विकास  किया  जाये  और  विभिन्न  किस्मों  की  सहकारी  संस्थाओं  के  कार्यों

 में  समन्वय  सुनिश्चत  किया  जिसमें  वर्तमान  समितियों  को  उनके  ससाधनों  तथा  सदस्यता  में

 वृद्धि  करके  और  उन  जिनकी  पुनः स्थापना  अथवा  पु  प्रचलित  करने  की  कोई  संभावना

 नहीं  को  समाप्त  करके  सक्रिय  करना  भी  शामिल  है  ।  योजना  में  इस  yew  के  लिए  विभिन्‍न

 कार्यक्रम  शामिल  किये  गये  हैं  ।

 इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं है  ।

 प्रकट  नहीं  उठता  ।

 श्रमिक  संघ  संगठनों  को  सदस्य  संख्या

 579  श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस  राष्ट्रीय  श्रमिक  संघ  संगठन  के  देश  में  सर्वाधिक  सदस्य  हैं  और  सदस्यता  की

 जानकारी  कसे  प्राप्त  की  जाती  है  ;  और
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 वमन भार

 1
 क्या  सरकार  बाइडन  राष्टीय  श्रमिक  संघों  की  31 शभु

 बि  ठ  1971 की  सदस्य
 संख्या

 दताने  की
 स्थिति  में  है  ?

 31 se  पम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  आर०  Fo

 सदस्य-संस्था  के  अनुसार  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस  के  सर्वाधिक  सदस्य  हैं  ।  चार केन ली

 एमिनों  अर्थात  राष्ट्रीय  मजदूर  अखिल  भारतीय  ट्रेड  युनियन  हिन्द  मजदूर

 re और
 यूनाइटिड  ट्र  डस  यून्यिन  कांग्र  स  से  सम्बद्ध  मजदूर  संघों  की  सदस्यता  की  जांच  195

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  लिये  गये  निर्णय के  अनुसरण  में  स्वीकर

 प्रक्रिया  के  अनुसार  की  जाती है  क

 नहीं  |  सदस्यता  वा  सत्यापन  त्तीय  ag
 दें  की  बजाय  कैलेंडर  वर्ष  के  आधार

 ग  र एक  बार  किया  जाता  a

 ह
 बेरोजगारों  को  ा  का

 कक
 art  हठ  Wo  शर्मा :

 द

 ज  मन्त्री  यह ब  विकी  pe  कके

 ्  1971  को

 को

 देशमें

 बेरोजगार  ae  लिखे

 व  की  संख्या

 ar  )
 ga  व्यक्तियों को  नौकरी  देने  के  लिये

 करार  का

 rit
 कर  सी

 है  f

 ac

 उन्हें  नौकरी  देने  का  कार्य  विभिन्‍न  चरणों में  पुरा  किया  जायेगा  अथव

 ने  उन्हें  नौकरी  देने  की  राज्य-वार  और  जिला-वार  कोई  यौजना  तयार  की  है
 ?

 श्रम  और  मैरे  मन्त्री  आर०
 Fo  विषय पर  उपलब्ध  क

 नियोजन  कार्यालयों  को  चालू  रजिस्टर  में  ast  काम  चाहने  वालों  संख्या  से  ही  सम्बन्धित त हन

 1.21  लाख  थी  ।  इन  रजिस्टरों  में  पढ़े-लिखे  ary  चाहने  वालों  कौर  इससे  क

 ्  18.22  arr थी  ।

 और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  परिवहन  व  संचा

 _
 सिचाई

 व  और  सामाजिक  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  विकास
 कार्यों  को  चौथी  पंच

 ह
 तय  योजना  (1969-74)  के  सुलेख में

 विस्तार यू वक
 समझाया  गया  है  जिनसे  सहित

 बेरोजगारों  के  लिये  अधिकाधिक  काम-काज  के  अवसर  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कार्यक्रमों  के  समाज  के  निवल  व ी ग

 कि  त्र  शेयर  ग्रामीण  क्षेत्र  के  निबल  वर्ग  के  लाभ  के  लिये  अधिक  संख्या  में  काम-काज  के  अवसर  उप

 वध  कराने  हेतु  कुछ  विशिष्ट  योजनाएं  चालू  की  गई  इन  योजनाओं  का  विस्तृत  व्यौरा  ल
 ह

 प जिस  न्याय  के  साथ  उन्नति  की  ओरਂ  नामक  प्रलेख  में  दिया  गया  है  जिसे  1970-71  बजट  पत्तों  के

 ननिया  सदस्यों  में  बाँटा  गया  था  ।  इन  योजनाओं  में  कुछ  अधिक  महत्वपूर्ण  योजनायें जैसे

 oe ध

 के  लिये  विकास  एजेन्सियों
 की

 सीमान्त-किसानों  और  खेतीहर  मजदूरों  के
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 ण  wer ee

 लिये  अजल-खंती  विकास  देहाती  क्षत्र  में  निर्माण  कार्यक्रम-क्षेत्लीय  विकास  योजनायें

 हैं  ।  मध्यमवर्गी  और  लघु  उद्योगों  के  विकास  पर  भी  विशेष  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  तकनीकी  तथा

 प्रबन्धकीय  जानकारी  देने  तथा  स्टेट  बैंक  अफ  राष्ट्रीयकृत  बैकों  और  अन्य  संस्था पनाओं

 जैसे  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त  लोगों  को  अपना  निजी  कार्य  आरम्भ

 करने  के  लिए  आवश्यक  ऋण  देन ेके  लिये  एक  योजना  लागू  की  जा  रही  है  ।

 तभी  हाल  ही  में  1971  से  देहाती  क्षत्र  में  नियुक्ति  अवसर  जुटाने  के  लिए  एक  विशेष

 कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  है  ।  इस  के  अधीन  जिसके  लिये  चौथी  योजना

 के  दौरान  प्रति  ay  50  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  देश  के  प्रत्येक

 जिले  में  कम  से  कम  1000  व्यक्तियों  को  मूल  भूत  ढांचा  तैयार  करने  वाले  ऐसे  निर्माण  कामों  में

 नियुक्त  अवसर  जो  अन्ततोगत्वा  सम्बन्धित  जिले  के  क्षेत्रीय  विकास  योजनाओं  के  साथ  मेल

 स्थापित  करेंगे  ।

 उत्पादन कारी  नियोजन  की  ओर  युवकों  को  लगाने  के  लिये  विश्वविद्यालय

 तथा  स्कूलों  में  वृत्ति-सलाह  और  व्यावसायिक  मं  दिन  कार्यक्रमों  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  भी

 आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  इसी  के  साथ-साथ  प्रशिक्षण  के  वर्तमान  कार्यक्रमों  को

 गठित  और  पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  है  जिससे  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्ति  विशेषकर  इ

 नियर  और  अपना  काम  स्वयं  करने  और  नियुक्ति  अवसर  प्राप्त  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत

 अधिक  योग्य  बन  सके  ।

 इस्पात  के  आयात  और  निर्यात  द्र

 581  को  ज्यतिमेय  बसु  :

 कया  इस्पात  और  खान  महत्व  इस्पात  के  आयात  और  निर्यात  मुल्यों  के  सम्बन्ध  में  30  ara

 1971  के  अतारांकित get  संख्या  60  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगर  ल,-दिसम्बर  1970  के  दौरान  भारत  से  निर्यात  गये  इस्पात  के  जहाज  तक

 निशुल्क-औसत  मुल्य  और  चार  श्रेणियों  के  इस्पात  विशेष  रूप  से  अमरीका  और  इंगलैण्ड  से

 आयातित  के  औसत  मुल्य  के  बीच  अत्यधिक  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  इस  मद  पर  भारत  को  यदि  कोई  हानि  हुई  तो  कितनी

 (7)  1970-71  के  दौरान  भारत  में  प्रत्येक  श्र  णी  के  इस्पात  का  औसत  उत्पादन-मुल्य

 क्यां

 y
 (7)  1970-71  के  दौरान  निर्यातित  इस्पात  के  औसत  जहाज  तक  निःशुल्क  मुल्य  और

 उत्पादन-मूल्य  में  क्या  अन्तर  और

 इसमें  क्या  हानि  अथवा  लाभ  रहा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  wat  शाह  नवाज  :  star  कि

 30  ard,  1971  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  60  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  जिन  श्रेणियों  के

 इस्पात  का  निर्यात  किया  गया  उनमें  से  किसी  भी  श्रेणी  के  इस्पात  का  बड़ी  मात्रा  में  आयात  नहीं

 किया  गया  ।  मुल्य  की  कोई  सायक  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  हैं
 ।
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 set  नहीं  क्योंकि  इन  a  foray  का  आयात  नहीं  किया  गया  ;

 (77)  (  w ट  )  उत्पादन  लागत  के  विस्तृत  आंकड़े  इस  रूप  में  उपलब्ध  नहीं  है  कि  उनकी

 सार्थक  तुलना  की  जा  सके  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  अनाज का  वसूली तथा  उसके  मुल्य

 582  श्री  ज्योतिर्मय  बस

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1969-70  और  ay  1970-71  में  पश्चिम  बंगाल  में  गेहूं  तथा  अन्य

 अनाजों  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  और  वह  1971-72  में  कितने  उत्पादन  की  आशा  है  |

 1969-70  तथा  1970-71  में  भारतीय  खाद्य  निगम  कल  कितना  चावल

 खरीदा  गया  और  1971-72  ay  में  खरीद  को  कया  लक्ष्य  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  बावजूद  राशन  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र

 से  बाहर  पश्चिम  बंगाल  में  चावल  का  मूल्य  हाल  में  बढ़ा  है  दि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 और

 मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  यदि  कोई  उपाय  किये  गये  हैं  तो  वे  क्या  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  1969-70  में

 पश्चिम  बंगाल  में  गेहूं  अन्य  अनाजों  कुछ  उत्पादन  58.6  लाख  मी ०  टन  होने  का

 अनुमान  था  ।  ay  1970-71  के  दौरान  उत्पादन  के  अनुमान  केवल  जुलाई  अथवा  अगस्त  में

 लब्ध  होंगे  ।  कृषि  ay  1971-72  के  दौरान  उत्पादन  का  कोई  अनुमान  देना  अभी  शकल ही

 होगा  ।  क्योंकि  यह  वह  केवल  1970  में  शुरू  होगा  ।

 ag  भा०  To  नि०  द्वारा  अधिप्राप्ति  की  गई  मात्रा

 1969-70  4.11  लाख  मी० टन

 69  से  अस्तु  70)

 970-71  2.42  लाख  मी ०  टन

 70
 से  6-5-71)

 1971-72  के  लिए  अधिप्राप्ति  लक्ष्य  निर्धारित  करना  बहत  जल्दबाजी  होगी  ।

 1970-71  के  दौरान  उत्पादन  में  वृद्धि  की  पुष्टि  सहीं  की  जा  सकती  ।  वर्ष  के  इस

 भाग  के  दौरान  चावल  के  मूल्यों  में  कुछ  मौसमी  वृद्धि  होना  एक  आम  बात  है  ।  इस  ay  जिन  अन्य

 कारणों से  वृद्धि  वे  इस  प्रकार हैं

 (1)  इस  वह  अमन  चावल  FT  कम  उत्पादन  |

 अनुमानों  के  श्रनुवार

 (2)  राज्य  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  गंभीर  स्थिति  ।

 (3)  मध्यावधि  चुनाव  जिन्होंने  जिला  प्रशासन  तथा  पुलिस  को  व्यस्त  रखा  ।

 (4)  चुनाव-पुर्व  की  अनिश्चितता  से  मंडी  में  अव्यवस्था  ।

 (5)  पूर्वी  बंगाल  से  भारी  संख्या  में  लोगों  का  आगमन  ।
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 |  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ऋण  a

 केन्द्रीय  पुल  से  परिश्रमी  बंगाल  की  खाद्यान्नों  वी  सप्लाई  में  afg  कर  दी  गई

 भारी  संख्या  में  विशेषकर  गरीब  aq  के  लो  ं  को  संशोधित  राशन  अवस्था  के  अन्तरगत  लाया  गया
 है  और  राज्य  सरकार  कमी  वाले  जिलों  तथा  अधिशेष  जिलों  के  कमी  वाले  भागों  में  चावल  का

 अधिकाधिक  आवंटन  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकार  चावल  मिलों  के  उत्पादन  के  लेवी  मुक्त  भाग  के

 चावल  को  खुले  बाजार  में  सप्लाई  करने  के  लिये  भी  प्रबन्ध  कर  रही है  ।  इन  सभी  उपायों  के  परिणाम

 स्वरूप  पश्चिमी  बंगाल  में  मई  1971  के  प्रारम्भ  से  चावल  के  मुल्यों  में  धीरे  धीरे  सुगमता  की  प्रवृत्त
 आई  है

 खेतिहर  और  भूमिहीन  श्रमिकों  को  लग  देने  ai  राय  सहकारिता  अधिनियम  में  तो थन

 583.  att  भोगेन्द्र  झा

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सहकारी  अधिनियम  में  इस  समय  भूमिहीन  बटाईदारों  और

 कृषि-श्रमिकों  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था

 क्या  इससे  ग्रामीण  जनसंख्या  का  लगभग  तिहाई  सहकारी  संस्थाओं  से  लाभ

 उठाने  तथा  ऋण  सुविधा  प्राप्त  करने  से  वंचित  रह  जाता

 क्या  देश  की  प्रत्येक  पंचायत  से  क़ृषि-श्रमिकों  और  भूमिहीन  किसानों  के  लिए  अलग

 सहकारी  संस्थाओं  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सहकारिता  अधिनियमों  और  नियमों  में

 तत्काल  संशोधन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया

 कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  पहाड़िया )  और

 सहकारी

 समिति

 अधिनियम  और  उनके  अंतगर्त  बनाए  गए  नियम  भूमिहीन  बटाईदारों  और  क़ा कृषि  श्रमिकों

 को  सहकारी  समितियों  के  सदस्य  बनने  और  ऋण  सुविधाओं  तथा  अन्य  सेवाए  प्राप्त  करने  से  नहीं

 रोकते  हैं  ।

 और  उपयु  क्त  भाग  व  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सहकारी  समिति

 अधिनियमों  तथा  नियमों  में  संशोधन  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  इन  कानूनों  में  संशोधन  करने

 का  प्रक्रम  निरंतर  चलता  रहता  है  ।  यह  कायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  क्योंकि

 भारत  के  संविधान  के  अन्तर्गत  यह  विषय  राज्य  सुची  में  आता  है  ।

 फसल  ऋण  प्रणाली  के  अंतगर्त  सहकारी  समितियों  की  ऋणदायी  नीतियों  और  प्रक्रियाओं

 को  प्रतिभूति  आधाश्ति  होने  के  स्थान  उत्पादन  अभिमुख  बनाने  के  लिए  सभी  सम्भव

 कदम  उठाये  जा  रह ेहैं  और  इस  प्रकार  ये  भूमिहीन  बटाईदारों  और  कृषि  श्रमिकों

 आदि  के  लिए  लाभदायक  बन  सकें  ।

 सरकार  ने  41  लघ  कृषक  विकास  अभिकरण  और  34  सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक

 परियोजना  भी  स्थापित  की  हैं  ।  इन  संस्थाओं  से  आशा  की  जाती  है  कि  ये  सहकारी  समितियों

 तथा  वाणिज्य  बैंकों  जैसे  संस्थागत  अभिकरणों  के  माध्यम  से  छोटे  भूमिहीन  कृषकों  और

 कृषि  श्रमिकों  को  निवेशों  और  अन्य  सेवाओं  की  उपलब्धता  में  विधि  करेंगी  ।
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 हैवी  इ  जीनियरिंग  कारपोरेशन  राँची  के  मुसलमान  कर्मचारियों  का  पुनर्वास

 584.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1967  के  साम्प्रदायिक  झगड़ों  से  प्रभावित  हुए  हैवी  इंजीनियरिंग

 रांची  के  सैकड़ों  मुसलमान  कर्मचारियों  को  अभी  तक  बसाया  नहीं  जा  सका  और

 यदि  तो  उनके  तत्काल  बसाये  जाने के  सम्बन्ध में  बया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  दंगे  प्रभावित

 लगभग  500  मुस्लिम  कर्मचारियों  को  अस्थायी  तौर  पर  कम्पनी  के  दो  होटलों  में  ठहराया  गया  था  |

 इनमें से  61  कर्मचारी  1970  में  बस्ती  में  दिए  गए  क्वार्टरों में  वापस  चले  इनमें से  26  ने

 क्वार्टर  छोड़  दिए  हैं  और  रहने  का  अपना  प्रबन्ध  कर  लिया  है  ।  अभी  और  अधिक  कर्मचारियों  को

 बस्ती  में  क्वार्टरों  की  अलाटमेंट  स्वीकार  करने  के  लिए  राजी  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 यह  एक  नाजुक  सामाजिक  समस्या  है  जिसमें  सभी  सम्बन्धितों  के  ऐच्छिक  सहयोग

 की  आवश्यकता  है  ।  कम्पनी  के  प्रबन्धक  वर्ग  द्वारा  इस  विषय  में  सक्रिय  प्रयत्न  जारी  है  ।

 चीनी  का  उत्पादन  तथा  उसकी  मांग  और  गन्ना  उत्पादकों  को  अदायगी

 585.  भी  सेझियान  :

 श्री  विश्वनाथ  राय  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  तथा  उसकी  मांग  की  क्या  स्थिति

 और

 गन्ना  उत्पादकों  को  उन्हें  देय  धन  दिलाने  और  मिलों  और  बाजारों  से  चीनी  के

 फालतू  स्टाक  को  निकालने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  1968-69  1969-70  के  दो

 वर्षों  में  चीनी  का  उत्पादन  तथा  निकासी  इस  प्रकार  थी  :

 मी०  टन )
 ag  उत्पादन  निकासी

 1998-69  35.59  26°09

 1969-70  42.62  32.61

 (1)  राज्य  सरकारों  से  समय  समय  पर  कहा  गया  हैं  कि  वे  कारखानों  द्वारा  गन्ने

 के  बकाया  का  शीघ्र  भुगतान  कराने  की  व्यवस्था  करें  तथा  चूक कर्ता  कारखानों

 के  विरुद्ध  बड़े  उपाय  करें  |

 (2)  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  चीनी  कारखानों  को

 अधिक  बक  ऋण  लेने  की  अनुमति  दें  ।

 (3)  कारखानों  के  पास  स्टाक  के  अनुपात  में  विषमता  कम  करने  की  दृष्टि  से  बिक्री
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 $<

 के  लिये  चाना  को
 n  at

 नियुक्ति  अब  उत्पादन  की  बजाय  स्टाक  पर  की  जाती  है  ।

 जिन  कारखानों  के  पास  अधिकतर  अनुपात  में  चीनी  का  स्टाक है  ।  उन्हें

 भी  खुले  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  चीनी  की  अतिरिक्त  मात्रा  दी  गई  है  ।

 (4)  चीनी  के  मुल्य  वितरण  पर  लगे  प्रतिबंधों  को  उठा  लिया  गया  है  ।

 qa  पाकिस्तान  से  आने  वाले  शरणाधियों  को  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये

 विशेष  ऐजेंसी  को  स्थापना

 586.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :

 नया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  qt  बंगाल  से  अपे  नारे  शरणार्थियों  के  लिए  जिन्होंने  25  1971

 के  पश्चात  उप  देश  में  सेना  द्वारा  किये  जा  रहे  अत्याचारों  A  बचने  तथा  अवश्य  प्राप्त  करने  के

 लिए  सीमा  पार  की  कोई  विशेष  एजेंसी  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  ag  भी  विचार  कर  रही  है  कि  उक्त  कार्यों  को  केन्द्रीय  सुची  की  मद

 संख्या  10,12,17  और  19  तथा  समवर्ती  सूची  की  मद  संख्या  27  तथा  संविधान  की  नौंवीं  सुची  के

 अधीन  केन्द्रीय  उत्तरदायित्व  समझा  और

 यदि  तो  उक्त  विशेष  संगठन  का  ढाँचा  तथा  स्वरूप  क्या  होगा
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  :  और  जी  नही ं।

 केन्द्रीय  पुनर्वास  विभाग  राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  पूर्वी  बंगाल  से  आने  वाले  शरणार्थियों  को

 आवश्यक  राहत  सुविधाए  प्रदान  कर  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  खां  किया  जा  रहा  उसे

 केन्द्रीय  सरकार  वहन  कर  रही

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  वर्तमान  पुनर्वास  विभाग  के  अतिरिक्त  किसी  विशेष  ऐजेंसी

 की  स्थापना  नहीं  की  गई  है

 पश्चिम  बंगाल  को  अतिरिक्त  अनाज  की  सप्लाई

 587.  श्री  त्रिदिव  चौधरी :

 व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  खाद्य  वसूली  में  कमी  के  कारण  उस  राज्य  को  दिये  जाने

 वाले  इस  ay  (1970-71)  के  स्वीकृत  अनाज  के  कोटे
 के

 अतिरिक्त  कितने  चावल  और  गेहूं  की  मांग

 नी  और

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  खाद्य  मंत्री  और  उनके  साथ  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बात  चीत

 हुई  और  यदि  हां  तो  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  :  पश्चिमी  बंगाल

 की  सरकार  से  चावल  के  लिए  पंचांग  वर्ष  के  आधार  पर  और  गेहूं  के  लिये  मासिक  आधार  पर

 मांगें  प्राप्त  होती  हैं  ।  जैसा  कि  1970  से  सुचित  fear  गया  राज्य  को  पंचांग  वर्ष
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 1970  के  लिए  मूल  मांग  4  लाख  मी
 ०  टन  थी  ।  इसको  बढ़ाकर  1971  में  5  लाख  मी ०  टन

 और  1971  में  6.25  लाख  मी ०  टन  कर  दिया  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त  अब  उन्होंने  पूर्वी

 बंगाल  के  विस्थापितों  के  लिए  2  लाख  मी०  टन  चावल  की  अपनी  आवश्यकता  सूचित  की  है  |

 जहां  तक  गेहूँ  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  ध्त्तीय  ag  1970-71  je  दौरान  कुल

 12.45  लाख  मी०  टन  तक  की  मासिक  मांगें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  उन्होंने  1971  के  लिए  125

 हजार  मी०  टन  और  मई  तथा  जुन  के  प्रत्येक  महीनों  के  लिए  135  हजार  मी ०  टन  के  लिये  मांग

 की  थी

 राज्य  के  खाद्य  मन्त्री  द्वारा  17-4-1971  को  केन्द्रीय  कुकी  मंत्री  के  साथ

 विमश  करने  के  बाद  राज्य  सरकार  ने  6.25  लाख  मी ०  टन  चावल  की  अधिक  मांग  के  लिए  लिखा

 था  ।  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  को  सूचित  किया  गया  है  कि  उनकी  चावल  सम्बन्धी  संशोधित

 आवश्यकता  को  नोट  कर  लिया  गया  है  और  उनकी  सारी  उचित  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  प्रयत्न  किए  जायेंगे  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  अपने  पश्चिमी  बंगाल  में  स्थिति  गोदामों  में  केन्द्रीय

 सरकार  की  ओर  से  चावल  का  पर्याप्त  स्टाक  रखता  है  ।  अन्य  राज्यों  से  इन  गोदामों  में  और  अधिक

 चावल  ले  जाया  जा  रहा  है  और  राज्य  सरकार  की  श्रावद्यकतानुसार  उन्हें  प्रत्येक  मास  इब  गोदामों

 के  स्टाल  में  से  चावल  faa क्त  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकार  की  गेहूं  विषयक  मांग  को  पहले  ही

 पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  जा  रहा  है  |

 चूहों  द्वारा  खाद्यान्न  की  क्षति

 588.  श्री  के०  सी०  चावड़ा  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (>)  क्या  सरकार  का  ध्यान  कतिपय  समाचार  cat  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  देश  में  प्रति  व्यक्ति  4  से  अधिक  औसतन  चूहे  जो  लगभग  2  अरब  40  करोड़  हैं

 और  जो  प्रति  ag  लगभग  20  लाख  40  हजार  टन  खाद्यान्न  खा  जाते  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  खाद्यान्न  को  चूहों  द्वारा  खाये  जाने  से  रोकने  के

 लिये  या  तो  चूहों  की  संख्या  कम  करने  या  अन्य  पर्याप्त  उपायों  द्वारा  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा साहिब  पी०  जी  हां  ।  सरकार  ने

 समाचार  देखा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  ने  चूहा  नियन्त्रण  कार्य  हाथ
 में  ले  लिया  हैं  ।

 1969-70  तक  राडेन्टिसाइड  के  प्रयोग  से  चूहों  को  समाप्त  करने  की  एक  राज्य  सरकारों  के

 जरिये  केन्द्र  द्वारा  प्रचालित  योजना  के  रूप  में  भारत  सरकार  द्वारा  चल.ई  जा  रही  थी  जिसको  1969-

 70  से  राज्य  क्षेत्र  में  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया है  ।  चूहा  नियन्त्रण  के  विभिन्‍न  जसे  जाल

 में  लुभाकर  बिलों  में  गैस  चूहों  की  संख्या  को  नियन्त्रण  करने  के  लिये  काम
 ~~

 में  लिये  जा  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  खाद्य  विभाग  ने  किसानों  कं  स्तर  पर  सर्वप्रिय  सुथरे  किस्म  के

 भण्डार गारों  को  बनाने  के  लिये  प्रसारण  काय  को  त  कर  fear  है  ।  खाद्यान्नों  के  भण्डारण  की

 नवीनतम  वैज्ञानिक  तकनीकी  तथा  पेस्ट  नियन्त्रण  द्वारा  आधुनिक  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  चूहों  के

 कारण  खाद्यान्नों  को  होने  वाली  हानि  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  |
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 Arrears  of  Sugarcane  Price  Outstanding  Against  Sugar  Mills

 589.  Shri  Mohan  swarup  :

 Shri  V.  N.  P.  Singh:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  are  aware  that  even  after  the  month  of  April,  lakhs  of

 rupees  of  sugarcane  price  arrears  are  still  outstanding  against  most  of  the  sugar  mills  in

 Uttar  Pradesh  and  the  payment  thereof  has  been  totally  held  up  by  them;

 (0)  If  so,  whether  Government  have  tried  to  as  certain  the  reasons  therefor;  and

 (c)  The  details  of  the  concrete  steps  being  taken  to  ensure  the  payment  of  sugarcane

 price  arrears  to  the  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  mantralaya  men  Rajya

 mantri)  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  ;  Against  the  cane  price  dues  of  Rs.  9257.82  lakhs  for  sugar-
 cane  purchased  in  1970-71  upto  30th  April,  1971,  a  sum  of  Rs.  7282.41  lakhs  had  been  paid
 to  the  cane  growers  till  that  date  and  out  of  the  last  season’s  (1969-70)  cane  price  dues  of

 Rs.  812.31  lakhs  at  the  beginning  of  the  season,  a  sum  of  Rs,  619.59  lakhs  has  been  paid
 during  the  current  season  (1970-71)  upto  30th  Aril,  197].  The  payment  of  cane  pr  ce  dues  is,

 therefore,  not  totally  held  up.

 (b)  The  larger  cane  price  arrears  are  mainly  attributable  to  accumulation  of

 stocks  of  sugar  due  to  the  record  production  in  1969-70  and  larger  carry-over  stocks  of  the
 previous  Season.

 (0)  Government  of  India  have  asked  the  State  Government  to  take  stringent
 measures  including  coercive  steps  aginst  defaulting  sugar  mills  to  enforce  timely  payment  of

 cane  price  arrears.  Recovery  Certificates  have  been  issued  in  U.  P,  against  26  defaulting  sugar
 factories  on  the  basis  of  the  position  of  cane  price  dues  as  on  15th  April,  1971.  Eight  sugar
 factories  have  been  placed  under  receivership.  Collectors  have  announced  auction  of  five

 sugar  factories.  The  owner  of  one  sugar  mill  was  put  under  revenue  lock  up  for  holdig  up

 payment  of  cane  price  dues.  Three  sugar  factories  have  entered  into  agreement  with  the

 State  Government  for  payment  of  arrears  in  instalments.

 Increase  in  Price  of  A3zricultural  102  45%

 590.  Shri  mohan  Swarup:  Wiil  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased

 to  State  :

 (a)  Whether  the  prices  of  agricultural  commodities  have  been  failing  and  the  prices
 of  the  articles  purchased  by  farmers  have  been  going  up;

 (b)  If  so,  whether  it  is  proposed  to  strike  a  definte  ratio  between  the  prices  of

 agricultural  commodities  and  the  prices  of  industrial  products;

 (c)  Whether  the  inputs  required  in  agriculture  have  also  become  very  costly;  and

 (d)  If  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  ‘Miniastry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Mem  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  During  the  last  decade  (1961-62-1970-71)  prices  of

 agricultural  commodities  have  almost  doubled  whereas  prices  of  many  of  the  articles

 purchased  by  farmers  like  cotton  manufactures,  matches,  tobacco,  tea  and  salt  have  shown
 a  rise  of  only  about  15  to  60  per  cent.

 Compared  to  1969-70,  prices  of  agrtcultural  commodities  during  1970-71  showed  a

 rise of  3.4  per  cent  but  the  rise  in  prices  of  some  of  the  articles  purchased  by  the  farmers,
 viz;  cotton  manufactures,  tea  and  salt  was  greater,  being  from  9.2  | द  cent  to  29.7  per  cent.
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 eath Prices  of  toba  cco LLY  and  waLil  er  products  (shoes)  showed  a  fall  while  those  of  matches  remained

 steady  during  1970-71  compared  to  1969-70.  Among  agricultural  LU  es,  the  prices
 of  non-foodgrains  showed  a  rise  while  those  of  foodgrains  registered  some  fall

 in  1970-71

 (b)  No

 electri- (c)  The  rise  in  prices  of  important  agricultural  inputs  namely,  fertilisers

 city,  diesel  oil.  cement,  insecticides,  tools  and  implements,  lubrication  oil  and  iron  and  steel

 anufactures  varied  between  21  and  64  per  cent  only  during  tie  period  1961-62-1970-71  as

 against  commodities  during  the  same  Period

 (d)  The  increase  in  prices  of  inputs  is  expected  to  have  been  more  than  offset  by  the

 increase  ही  yields  resulting  from  adoption  of  high  yielding  varieties  on  at  inereasin§  scaie

 and  rise  in  prices  of  agricultural  products  over  the  last  few  years.  In  so  far  as  fertilizers
 are  concerned,  it  is  hoped  that  with  the  establishment  of  larger  fertilizer  factories  with  the

 latest  technology,  the  cost  of  production  and  hence  the  prices  of  fertilisers  would  come
 down

 Reasonable  Price  of  Wheat  to  Farmers

 591.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased

 to  state

 (a)  Whether  despite  fixation  of  the  procurement  price  of  wheat  by  Government  at
 Rs.  76  per  quintal,  the  farmer  is  getting  only  Rs.  70  or  72  per  quintal  in  the  market

 (b)  whether  the  Food  Corporation  of  India  propose  to  purchase  wheat  direct  from
 the  farmers  instead  of  purchasing  through  the  agents;  and

 (c)  the  additional  steps  proposed  to  be  taken  to  ensure  reasionable  price  of  wheat
 to  the  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  :  The  farmers  are  being  paid  at  Rs  76  per  quintal
 for  fair  average  quality  wheat  For  wheat  below  fair  average  quality  the  farmers  are  paid
 after  making  deductions  on  account  of  quality  according  to  prescribed  specifications

 (b)  Yes.  Sir.  It  is  the  policy  of  the  Food  Corporation  to  purchase  wheat  directly
 from  the  farmers  or  through  cooperatives  to  the  maximum  extent  possible.  Even  though
 at  present  in  areas  where  the  cooperatives  are  either  not  forthcoming  or  are  not  capable  of
 undertaking  procurement  on  behalf  of  the  Food  Corporation,  the  Food  Corporation  is  using
 agents,  the  efforts  is  to  change  over  to  direct  purchase  from

 the  farmers  and  through  coope-
 ratives  as  quickly  as  possible.

 (c)  Addition  to  the  number  of  purchase  centres,  opening  of  more  pay  offices  to
 ensure  quick  payment  and  constant  supervision  by  touring  officials  of  the  Corporation  and
 the  State  (१0१५८/1॥11६1115  are  the  steps  taken  to  ensure  payment  of  the  prescribed  procurement
 price  to  the  farmers

 चावल  की  वसूली

 5092  श्रीमति  ज्योत्सना  चन्दा  क्या  मन्त्री  यह ठ  बताने  कपा  करेंगे

 fa  :

 wares  की  वसूली  राज्यवार  faaifra  लक्ष्य  के
 रूप  कर  ली  गई  है

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हुआ  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 क्या  सरकार  का  श्चचार  उन  राज्यों  को  चावल  सप्लाई  करने  है  जिनमें  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  दारणार्थी  बस  गये  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  और

 क्योंकि  अधिकांश  राज्यों  में  खरीफ  अधिप्राप्ति  का  मौसम  नवम्बर  से  अक्तूबर  तक  इसलिए

 राज्यों  में  चावल  की  अधिप्राप्ति  का  are  अभी  भी  चल  रहा  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  मध्य

 प्रदेश  और  पंजाब  के  लिए  अभिस्तावित  लक्ष्य  से  भी  अधिक  अधिप्राप्ति  की  चुकी  है  लेकिन

 मौसम  की  समाप्ति  से  ca  are  महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश  में  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 लेने  अथवा  उसके  आस  पास  तक  पहुंच  जाने  की  सम्मान  है  ।  वर्तमान  संकेतों  के  आधार  पर

 जम्मू  तथा  af  sare  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों

 में  लक्ष्य  तक  अधिप्राप्ति  नहीं  भी  हो  सकती  गुजरात  में  इस  ag  कोई  भी  अधिप्राप्ति  नहीं

 की  जा  रही  है  राज्य  सरकार  के  पास  पिछले  वय  का  ही  बचा  हुआ  पर्याप्त  स्टाक  पड़ा

 हुआ  है  और  खुले  बाजार  में  सुगम  उपलब्धि  के  कारण  उचित  मूल्य  की  दुकानों  पर  बिक्री  बहुत

 कम  है  ।  क़षि  मुल्य  आयोग  द्वारा  अभिस्तावित  अधिप्राप्ति  के  लक्ष्य  को  पूरा  न  कर  सकने  के  कुछ

 कारण  आयोग  की  सिफारिश  के  समय  प्रत्याशित  से  कुछ  राज्यों  में  उत्पादन  का  कम  होना

 ऊची  कींमतें  और  कानून  तथा  व्यवस्था  सम्बन्धी  समस्यायें  बंगाल  के  हैं  ।

 जी

 कोयला  मगर  बोड़े  की  सिफारिशें

 593  श्री  रामनारायण  शर्मा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 1967

 में  कोयला  खान
 उद्योग

 के  लिए  मजूरी  बोड़ें
 ने  कोयला  खान

 मजदूरों  के  लिए  उत्पादन  की  अजित  अवकाश  की  मजूरी  सहित  बढ़ी  हुई  वेतन

 सहित  आकस्मिक  अवकाश  लागू  मकान  शिशुओं  के  लिए  न्यूनतम

 त्र
 मासिक  बोनस  स्कीम  से  उपस्थित  योग्यता  को

 हटाये
 जाने  की  सिफारिश  की

 सरकार  द्वारा  अभी  तक  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 और

 सरकार  को  इन  सिफारिशों  को  कब  तक स्वीकार  करने  का  बिचार  है  ?

 भ्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  Fo  :  से  (7)  उत्पादन  योजना

 की  आवश्यकता  को  सिंद्धात  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  विधान  बन।ना

 शामिल  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  विभागों  का  परामर्श  लेकर  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ।  त्र  मासिक  बोनस  योजना  के  न्यूनतम  उपस्थिति  की  शर्त  को  हटाने  के  wea  पर  भी

 विचार  किया  जा  रहा है  ।  अजित  छुट्टी  की  मात्रा  में  वेतन  आकस्मिक  weet  लागू

 करने  और  मकान  किराया  wa  के  सम्बन्ध में  सिफारिश  स्वीकार  नहीं  की  गई  क्योंकि  इनमें

 अतिरिक्त  वित्तीय  बोझ  सन्निहित  है  ।  शिशुओं  ait  प्रशिक्षार्थियों  के  पारिश्रमिक  सम्बन्धी  सिफारिश

 थर  उसकी  सभी  पेचीदगियों  सहित  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 कोयला  खान  उद्योग  के  लिए  मजूरी  बोर्ड  को  सिफारिशों  को  क्रियान्विति

 594.  श्री  राम  नारायण शर्मा  :

 श्री  रोशन  सेन  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  कोयला  खानों  ने  कोयला  खनन  उद्योग  के  लिए  मजूरी  बोर्ड  की

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया

 ऐसी  कोयला  खानें  कितनी  जिन्होंने  1  1971  से  1  रुपये  86  पसे  प्रति

 दिन  के  हिसाब  से  परिवर्तन  मंहगाई  भत्ता  कर  दिया

 क्या  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  को  ऐसी  कोयला  खानों  से  जिन्होंने  मजूरी  बोह  की

 सिफारिशों  को  पूरी  तरह  से  क्रियान्वित  कर  दिया  कोयला  खरीदने  को  कहा  गया

 क्या  1  रुपये  86  पसे  प्रतिदिन  के  परिवर्ती  मंहगाई  भत्ता  केवल  राष्ट्रीय

 विकास  निगम  और  मेस  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  कोयला  खानों  द्वारा  ही

 अदा  किया  गया  भौर

 क्या  सरकार  मजूरी  ats  की  सिफारिशों  को  कानूनी  रूप  देने  और  उनके  उल्लंघन

 को  कारावास  द्वारा  दण्डनीय  बनाने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  Fo  :  से  :  सुचना  एकत्न  की

 जा  रही है

 ब्रिपरा च्  में  विस्थापित  व्यक्ति

 595.  श्री  दशरथ  देव
 :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  1970-71  के  दौरान  त्रिपुरा  में  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  त्रिपुरा  से  बाहर

 बसाने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 यदि  तो  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ?

 श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  ato  के०  और  :  1970-71  के

 वर्ष
 में  जो  परिवार  fage  उनके  पुनर्वास  का  कार्य  सीमावर्ती  राज्यों  में  आये  नये  प्रवासियों

 के  सम्पूर्ण  पुनर्वास  कार्यक्रम  का  एक  भाग  है  ।  इन  परिवारों  को  माना  और  अन्य  आवाजाही  शिवरों

 में  भेजा  जाता  है  और  वहां  से  फिर  उन्हें  क्रमिक  कार्यो-क्रम  के  जो  पुनर्वास  परियोजनाओं

 की  प्रगति  से  सम्बन्धित  होता  पुनर्वास  स्थलों  पर  भेजा  जाता  कृषक  परिवारों  को  महाराष्ट्र

 मध्य  आध्र  मंसूर  इत्यादि  की  वर्तमान  कृषि  परियोजनाओं  में  भूमि  पर  बसाया  जाता

 है  ।  उन्हें  दण्डकारण्य  में  भी  बसाया  जाता है  बढ़ी  हुई  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  अतिरिक्त  भूमि  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  गैर  कृषक  परिवारों

 को  विभिन्‍न  योजनाओं  में  बसाया  जाता  है  जिसमें  व्यापार  ऋण
 का

 दिया  जाना  कौर  औद्योगिक

 योजना  में  रोजगार  दिया  जाना  भी  शामिल  है  ।
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 काका  —

 1970-71  के  दौरान  त्रिपुरा में  आये  5,818  व्यक्तियों  में  से  305  व्यक्तियों  को  हरिपुरा
 sy काफ जक पाला  चिपरा  के  शिविरों  में

 ae
 है  ह  ज

 के  शिवरों  में  प्रवेश  दिया  गया  ।  उपयु  क्त  प्रक्रिया के  अनुसार  Id  उ  जो  में  रखें  गए  5,305

 व्यक्तियों  में  3,846  व्यक्ति  पहले  ही  त्रिपुरा  से  बाहर  भेजे  जा  चके  हैं  ।  1,000  व्यक्ति  शीघ्र

 ही  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  शेष  व्यक्ति  मुख्य  रूप  में  दी घं कालीन  दायित्व  श्रेणियों  के  जिन्हें  त्रिपुरा  के

 स्थायी  दायित्व  हों  में  आवास  दिया  जायेगा  ।

 त्रिपुरा  में  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  का  बसाया  जाना

 596.  श्री  दशरथ  aq  कया  श्रम  और  परवाह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  त्रिपुरा में  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  को  पुनः  बसाने  की  कोई  रोजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और

 योजना  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  Fo  हां  ।

 यह  योजना  तीसरी  योजना  के  दौरान  पहले-पहल  प्रारम्भ  की  गई  और  यह  ay

 सुचित  जातियों  आदिम  जातियों  तथा  शरणार्थियों  को  छोड़कर  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  पुनर्वास

 से  सम्बन्धित है  ।

 चौथी  योजना  के  29,00  लाख  रुपये  की  लागत  पर  0  परिवार  प्रतिवर्ष  की  दर

 से  1500  परिवारों  को  बसाने  का  विचार  है  ।

 तीसरी  योजना  की  अवधि  के  840  परिवार  बसाये  गये  |

 fart  में  खाद्यान्न  को  सप्लाई

 5097  श्री  दशरथ देव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1970-71  और  अप्रैल
 1971  के  दौरान  त्रिपुरा  को  कुल  कितना  खाद्यान्न

 तथा  गेहूँ  अलग-अलग  रूप  आबंटित  किया  गया

 बंगला  देश  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं  और
 .

 विस्थापितों  के  बहुत  बड़ी  में

 आगमन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  यह  आवंटन  बढ़ाया  जायेगा

 इस  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  से  त्रिपुरा  के  लिये  कुल  कितना  चावल  और  आटा  अब

 तक  भेजा  जा  चुका  और

 क्या  अब  तक  भेजा  गया  खाद्यान्न  अपर्याप्त  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिबु पी  ०  :
 केन्द्रीय  भण्डार

 से  त्रिपुरा

 को  चावल  का  आवंटन  पूरे  पंचांग  वर्ष  के  लिए  किया  जाता  है  ।  लेकिन  गेहूँ  का  आवंटन  मासिक

 आधार पर  किया  जाता  पंचांग  बल
 1971  के  लिए  aye को  अब

 तक  22'5
 हजार

 मीटरी

 टन  चावल  आवंटित  किया  गया  पंचांग  वह  1970  के  लिए  केन्द्रीय
 भण्डार  से

 त्रिपुरा  को

 वास्तव  में  सप्लाई  की  गई  चावल  की  मात्रा  155  हजार  मी ०  टन  थी  ।
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 एल

 वित्तीय  वह  1970-71  में  त्रिपुरा  at  आवंटित  गेहूं  की  कुक  मात्रा  3000  मी०  टन  थी  ।

 अप्र  1971  में  उन्हें  आवंटित  की  गई  गेहूँ  की  मात्रा  2  हजार  मीटरी  टन  है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  के  लिए  fag  सरकार  की  अतिरिकत  आवश्यकता  थों

 की  पूर्ति  भी  की  जाएगी  ।

 पंचांग  वर्ष  1971  के  लिए  आवंटित  22:5  हजार  मी
 ०

 टन  चावल  में  से  13°3  हजर

 मी०  टन  चावल  भेजा  जा  चुका  वित्तीय  वह  1970-71  में  त्रिपुरा  को  भेजी
 गई  गेहूँ  की

 मात्रा  22  हजार  मी ०  टन  थी  ।  अमल  1971  में  भेजी  गई  मात्रा  205  मी ०  टन  थी  और  मात्रा

 भेजने  का  छापें  प्रगति पर  है  ।

 जी  नहीं  ।

 Completion  of  Famine  Relief  Works  in  Rajasthan

 598.  Shri  Shiv  nath  Singh  ;  Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  please{

 to  state;

 (a)  Whether  there  is  any.sheme  to  complete  the  unfinished  famine  relief  worhs
 worth  two  crores  of  rupees  in  each  of  the  ten  Districts  of  rajasthan,  which  have  been

 regarded  as  backward  because  of  their  exposure  to  famines;

 (b)  If  so,  the  basis  of  their  selection;

 (c)  Whether  Government  propose  to  include  the  Districts  of  Jaunjhunu  and  Sikar
 under  the  aforesaid  scheme,  keeping  in  view  the  scarcity  of  water  and  scent  rainfa!l  in  both

 the  Districts  as  also  their  exposure  to  famine  every  year;

 (d)  Whether  the  condition  of  Jhunjhunu  and  Sikar  Districts  is  worse  then  the

 Districts  which  have  been  selected;  and

 (e)  The  reasons  why  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mintralaya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Sher  Singh)  :  Under  the  Rural  Works  Programme  for  chronically  drought
 affected  areas,  labour-intensive  and  production-oriented  schemes  in  sectors  like  Minor

 Irrigation.  Soil  Conservation,  Afforestation  and  Communications  are.  taken  up.  In  Rajasthan
 State.  10  districts,  yjz,  Jaisalmer,  Barmer,  Pali,  Jalore,  Bikaner,  Churu.  Jodhpur,  Banswara,
 Nagaur  and  Durgapur,  have  been  selected  for  the  of  the  Programme.  For
 each  selected  district,  an  outlay  of  approximately  Rs.  2  crores  will  be  available  for  the

 Fourth  Plan  period.  Although  the  Programme  is  not  meant  for  the  completion  of  incomplete
 famine  relief  works,  priority  is  given  to  such  works  if  other  conditions  are  satisfied.

 (b)  The  basis  of  selection  of  Rural  Works  Progremme  districts,  which  are  the  hard
 core  of  the  drought  affected  areas,  is  their  proneness  to  droughts,  as  determined  on  objective
 criteria  like  pattern  and  incidence  of  rainfall,  frequency  and  extent  of  occurrence  of

 percentage  of  irrigated  area  to  the  total  croped  area  in  the  distric  and  other  relevant

 factors.

 (c)  No  Sir.

 (d)  No,  Sir.

 (e)  Does  not  arise.

 Steps  to  Check  Fall  in
 Price

 of  Agricufuval  Products

 599,  Shri  Shiv  nath  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be
 pleased

 to  state
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 iene

 (a)  The  percentage  of  fall  in  prices  of  agricultur  products  like  wheat,  gram,  rice
 tho  ps  being ard  bijra  in  1971  as  compared  to  Viiv?  se  in  1970  and  the  ste +  bein  5  taken  by  the  Government

 to  check  it;

 (b)  Whether  the  Food  Corporation  of  India  failed  to  check  the  fall  in  Prices  of
 foodgrains  and  several  complaints  against  the  officers  and  employees  of  the  Corporation  have
 been  received  as  they  did  not  procure  foodgrains  direct  from  the  farmers  but  through
 foodgrain  traders;  and

 (c)  If  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya
 Mantri)  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  A  statement  is  attached.

 Procurement  agencies  have  been  advised  to  purchase  wheat  and  bajra  at  the  procurement
 Prices.  Government  have  not  fixed  any  procurement/support  price  for  gram.

 (b)  &  (c)  :  Food  Corporation  is  making  price  support  purchases  of  grains  falling
 with  in  the  specifications  and  has  to  a  large  extent  succeeded  in  assuring  support  to  the
 producer  at  prices  fixed  by  Government,  Some  complaints  have  been  received  that  the  Food
 Corporation  is  buying  foodgrains  through  the  traders  and  not  directly  from  the  farmers.
 Whenever  such  complaints  are  received,  they  are  looked  into  and  the  procedure  for  purchase
 is  examined  to  see  whether  it  could  be  improved  to  ensure  that  the  purchases  are  made
 directly  from  the  producers.

 Statement

 The  All-India  Index  Numbers  of  Wholesale  Prices  of  Foodgrains

 (Base  1961-62  100)

 Commodity  Year  Percentage  of  fall  in  the
 indices  between  27th  December
 and  15th  May

 Wheat  1970-71  3.7

 Bajra  15.5
 है क  9.7 Gram  (Whole)

 The  index  number  for  rice  indicated  a  rise

 during  the  period.

 NGS  e  in  Prices  of  Foodgrains  in  West  Bengal

 600.  Shri  Bibhuti  Mishra  ;  Will  the  Minister  of  Agriculture  (Krishi  Mantri)  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  the  prices  of  foodgrains  have  registered  a  steep  rise  in
 West  Bengal

 from  March,  1971  onwards;

 (b)  If  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  Whether  Government  of  West  Bengal  have  asked  for  some  assistanee  from  the
 Central  Government  in  order  to  take  effective  steps  to  control  the  prices  there  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishi  Mantralaya  Men  Rajya
 Mantri)  Shri  Annasaheb  P.  Shinde  :  (a)  The  prices  of  rice  which  is  a  main  food  crop  in
 West  Bengal,  showed  a  rise  during  March-April  1971.  Since  the  beginning  of  May  1971,  the
 rice  prices  have  shown  a  steady  to  easy  trend.

 (b)  The  rise  was  partly  seasonal  and  partly  on  account  of  lower  production  of
 Aman  crop  owing  to  cyclone  and  floods  in  South  Bengal  in  the  latter  part  af  1970.  The  law
 and  order  situation,  heavy  influx  of  refugees  and  lower  internal  procurement  this  year  as
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 compared  to  last  year,  also  contributed  to  the  rise  in  prices.  The  improvement  in  the  prices
 since  May  was  on  account  of  higher  market  arrivals  of  rice  and  prospect  of  better  summer
 crop.  Regular.  supplise  through  public  distribution  agencies  helped  in  checking  the  rise
 prices.

 (c)  Yes,  Sir.

 मालिकों  की  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अ  मदान

 को  बकाया  राशि

 601.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि ः

 मालिकों  की  ओर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  बढ़ती  हुई  बकाया  राशि  को  कम

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;  और

 इस  समय  बिहार  और  अन्य  राज्यों  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के

 अन्तरगत  कितने  मामले  लम्बित  हैं  और
 उन्हें

 तुरन्त  न  निपटाये  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बोझ  से  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अधीन  नियुक्त  किया  गया  है  ate  केन्द्रीय  सरकार  से  इसका  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है

 ऐसे  दोषी  छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  जो  भविष्य  निधि  की  देय-राशि  की

 अदायगी  में  चूक  करते  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  जाती

 (1)  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  1952  की  धारा  14

 के  अधीन  अभियोजन  चलाया  जाता  है  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  1952  की  धारा  8  के (ii)

 अधीन  राजस्व  वसूली  कार्यवाही  शुरू  की  जाती  है  |

 (iii)  समुचित  मामलों  भारतीय  द्ण्ड  संहिता  की  406/409  के  अधीन  पुलिस

 न्यायालयों  के  पास  शिकायतें  दायर  की  जाती  है  ।

 Iv)  कर्मचारी  भविष्य  fafa  और  परिवार  पेंशन  निधि  अधिनियम  1952  की  धारा  14

 बी  के  अधीन  दांडिक  क्षति  लगाई  जाती  है  ।

 Vv)  चक  को  नियोजकों  और  श्रमिक  जिनमें  मजदूर  संघ  शामिल  के  ध्यान

 में  लाया  जाता  है  ।

 (vi)  कुछ  मामलों  पर्याप्त  जमानत  आदि  दिए  जाने  समुचित  किश्तों  में

 बकाया  राशि  अदा  करने  के  लिए  मौका  दिया  जाता  है  |

 (vii)  ऐसी  कपड़ा  मिलों  के  मामले  में  जो  समापन  की  अवस्था  को  प्राप्त  हो  गई  उनके

 द्वारा  तेयार  की  गई  पुनर्निर्माण  योजनाओं  (  जिनमें  राज्य  सरकारें  भागी

 होती  पर  गुण-दोषों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  |

 31-12-1970  को  बिहार  में  329  वसूली  मामले  और  2210  अभियोजन  मामले
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 ग

 अनिर्णित  पड़े  जब  य  राज्यों
 में  14,841  वसूली  मामले  और  11,262  अभियोजन  मामले

 an  33 अनिर्णित  पड़े  थे ।  अ  नियोजन  के  मामले  अनिर्णित  प  >  oot te)  क्योंकि  चि  द  के og  कों  ढारा  प्रायः  आदेश  मांगे

 जाते  हैं  और  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 हैदराबाद  में  अ  गुर  अनुसन्धान  केन्द्र  को  स्थापना

 602.  sit  गंगा  रेडडी  :  नया  कृषि  weet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  वैगनों  और  टमाटरों  से  भी  सस्ते  हो  गये

 क्या  हैदराबाद  में  प्रतिशत  10  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  का  अंग्र  पैदा  होता  है  और

 उसे  बेचने  में  बड़ी  कठिनाई

 क्या  सरकार  का  विचार  अंगूर  के  निर्यात  के  लिए  प्रबन्ध  करने  का  और

 क्या  सरकार  बंगलौर  और  दिल्‍ली  की  तरह  हैदराबाद  में  भी  gare  उत्पादकों  की

 समस्या  सुलझाने  के
 लिए  एक

 एक  अंगूर  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  जी  नहीं  ।

 हैदराबाद  के  आस-पड़ौस  में  उत्पादित  अंगूरों  का  मूल्य  लगभग  5  करोड़  रुपए  होने
 का  अनुमान  है  ।  हैदराबाद  में  उत्पादित  अंगूरों  के  विपणन  की  मुख्य  कठिनाई  कम  मूल्य  होन

 जिसका  कारण  हैदराबाद  में  तथा  मुख्य  बाजारों  के  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  अंगूरों  की  पैदावार  अधिक

 aq  में  होना  इनको  हैदराबाद  के  अंगूरों  को  विक्रय  के  लिए  भेजा  जाता  है  ।

 /
 जी  राजकीय  व्यापार  निगम  विदेशों  को  निर्यात  के  लिए  बाजार  ढूढने  के

 के  faa  से  अंगूरों  के  प्रेमी  को  प्रयोग  के  रूप  में  भेज  रहा  ताजे  फल  और  सब्जियों  के  नियत

 के  लिए  नकद  प्रोत्साहन  भी  जिसमें  अंगूर  भीं  एक  मद  है  ।

 जी  नहीं

 दक्षिणी  राज्यों  में  इस्पात  संयन्त्र  का  खोला  जाना

 604.  x जी q  एम०  राजंगम  :  कपा  इस्पात  और  खान  मन्त्री यह यह  बताते  की  कता  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  में  स्थापित  किये  जाने  वाज़े  इस्पात  संयंत्रों

 ही  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  कोई  और  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  और  उनके  कब  तक  चालू  दो  जाने  की  संभावना

 ह
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहू  नवाज  :  और

 दक्षिण  भारत  के  राज्यों  तमिल  ats  गौर  आँध्र  में  तीन  नये  इस्पात  कारखाने

 स्थापित  करने  के  सरकार  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  प्रायोजना  स्थलों  के  चयन  के  लिए  तथा  इन

 कारखानों  को  कच्चे  माल  के  स्रोतों  से  सम्बद्ध  करने  के  लिए  कई  समितियों  का  गठन  किया  गया

 था  ।  स्थल  चयन  स्मिति  की  सिफारिश  पर  तीनों  नये  इस्पात  कारखानों  के  लिए  स्थलों  का  चयन

 किया  जा  चुका  है  ।  सेलम  कारखाने  को  सेलम  नगर  से  14  कि०  मीटर  पशिचम  में  कजामलाय
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 पहाड़ी  के  उत्तरी  किनारे  पर  स्थापित  किया  हास्य  कारखाना  बेलारी  हा स्पेट  रेलवे  लाइन

 के  मध्य  में  टोनागाल  नामक  स्थान  में  स्थापित  जायेगा  और  विशाखापत्तनम  कारखाना

 विशाखापत्तनम  नगर  से  लगभग  25  fro  मीटर  दक्षिण  में  समुद्र  तट  केमिकल  चेखव  में  स्थापित

 किया  जायेगा  |  सलाहकारों  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्त  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  उपक्रम

 की  संयुक्त  सिफारिशों  पर  परियोजना  क्षेत्रों  की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।  भूमि  अधिग्रहण  के

 लिए  कार्यवाही  आरम्भ  हो  गई  है  ।  लौह  खनिज  तथा  कोयले  के  अतिरिक्त  कच्च  माल  शी  समिति

 और  कोयला  समिति  ने  शी  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  ।  लौह  खनिज  समिति  शीघ्र  ही  अपनों  स्पोर्ट

 दे  देंगी  ।  परन्तु  यह  तै  कर  लिया  गया  है  कि  दिशाखापतनम  कारखाने  को  बैलाडिला  खनिज

 से  खनिज  प्राप्त  होगा  तथा  भ्ड अ 1स्पट  कारख़ाने  को  वैठारी-होस्पेट  खनिज  भण्डार  से  खनिज  प्राप्त

 होगा  ।  तीनों  ही  कारखानों  के  लिए  तकनीकी  अ  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए

 सलाहकारों  की  नियुक्ति  फरवरी  1971  में  की  गई  थी  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  केन्द्रीय

 इंजीनियरी  तथा  रूपांकन  ब्यूरो  को  ह्ास्पेट  प्रायोजना  के  लिए  तथा  मैसर्स  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी

 प्राइवेट  लिमिटेड  को  सेलम  और  विशाखापटनम  के  कारखानों  के  किए  सला टुकर  नियुक्त  किया  गया  है

 आशा  है  कि  सेलम  कारखाने  के  लिए  शक्यता  प्रतिवेदन  1971  के  अन्त  तक  तैयार  हो  जायेगा |

 जबकि  विशाखापटनम  तथा  हा स्पेट  कारखानों  के  शक्यता  प्रतिवेदनों  के  1971  में  तेर  हो

 जाने  की  संभावना  है  ।  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  तीनों  कारखानों  के  स्थलों  के  लिए  धरातल  के

 विस्तृत  सर्वेक्षण  का  कार्य  कर  रहा है  ।  जुन  1971  अन्त
 तक  सर्वोच्च  के  मुद्रित  कणों  के  तैयार

 हो  जाने  की  संभावना  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  वर्क्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  को  मिटटी  की  जाव  सम्बन्धी

 अध्ययनों  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  उनसे  दन्स्ट्रयणन  लि०  सेलम  परियोजना  के

 लिए  कंजामलाई  लौह  खनिज  भंडारकर  बारे  में  अन्वेषण  कार्य  भी  करेगी  ।  तीनों  कारखानों  को

 प् ब्य
 जलप्रदाय  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रस्तावों  की  जाच  की  जा  रही  Q  ।  कारखानों  के  जिए

 लिंग  एक्सचेंज  यार्ड  तथा  रेलवे  साइडिंग  सुविधाएं  इत्यादि  at  व्यवस्था  करने  के  लिए  रेलवे

 ने  सर्वेक्षण  कार्य  आरम्भ  कर  दिये  हैं  ।

 इस  जबकि  शक्यता  प्रतिवेदन  तैयार  किये  जा  रहे  यह  बताना  समय  पूर्व  होगा

 कि  ये  कारखाने  कब  तक  चालू  हो  जायेंगे  ।

 उड़ीसा  में  बारानी  खेती  हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 605.  at  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  कृषि  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ह
 क
 >  और उड़ीसा  में  रानी  खेती  हेतु  किन  स्थानों  को

 चुना

 क्या  इस  ह्दय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  1970-71  और  1971-72  में  उड़ीसा

 सरकार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मिली  अण्गासाहिब  uto  :  राज्य  सरकार  ने  एक

 बारानी  खेती  मार्गदर्शी  परियोजना  tit  स्थापना  के  लिए  मयूरभंज  जिले  घामनघाटि  उपमण्डल  के

 मालदा  पी०  एस०  क्षेत्र  चुना
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 a  मदगमन  —

 जी  उड़ीसा  सरक।र  को  बारानी  खेती  मार्गदर्शी  परियोजना  की  क्रियान्विति  के

 के  लिए  11.95  लाख  रुपए  की  एक  1.55  लाख  रुपए  का  अल्पकालीन  वहू  ऋण  भी

 शामिल  है  जिसकी  सांस्थानिक  स्रोतों  द्वारा  व्यवस्था  की  जानी  मन्जूर  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  क़षि  और  प्रौद्योगिकी  भुवनेश्वर  में  भी  एक  मुख्य  अनुसन्धान  केन्द्र

 की  स्थापना  की  गई  है  और  1970-71  के  दौरान  54,000  रुपये  की  एक  राशि  विश्वविद्यालय  को

 भेजी  गई  थी  ।  1971-72  के  दौरान  उड़ीसा  कृषि  और  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  को  1.83  ट |

 रुपए  की  एक  राशि  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हैवी  इंजी  निर्धारण  कार्पोरेशन  रांची  को  क्षमता

 606.  श्री  एस०  राधाकृष्णन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस  समय  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  राँची  की  कुल  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्या  अब  तक  कारपोरेशन  की  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  सन्तोषप्रद  प्रगति  के  क्या
 कारण  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :
 भारी

 नियरी  निगम  के  तीन  कारखानों  में  से  भारी  मशीनें  बनाने  का  कारखाना  तथा  भारी  उप यन्त्र  बनाने

 का  कारखाना  तैयार  हो  चुका  है  शर  फाउन्ड्री  फोर्स  प्लाट  अभी  ax  होना  बाकी  है  ।  कारखानों

 की  वर्तमान  क्षमता  निम्नलिखित

 भारी  मशीनें  बनाने  का

 यांत्रिक  उपकरण  80,000  टन

 संरचनात्मक  25,000  टन

 मारो  उप यन्त्र  बनाने  का  278  उपबन्ध

 फा उन् ड़ी  फौजें

 ग्रे  आयरन  फाउन्ड्री  39,060  टन

 सान  फैरस  फाउन्ड्री  700  टन

 इस्पात  फा उन् ड़ी  6,000  टन

 फोजंशाप  27,700  टन

 आकन  ee

 232.4
 थे  द्  जि  60  टन

 नहीं  1

 भारी  इञ्जीनियरी  निगम  के  कारखानों  जेसे  कारखानों  के  उत्पादन  सें  वुद्धि

 आयत  बहुंत  घीमी  गति  से  होती  है  और  यह  कई  बातों  पर  निसार  जैसे  प्रौद्योगिक  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिए  पर्याप्त  कौशल  को  कुशल  प्रबन्धकीय  नियंत्रण  और  मालिक  मजदूरों  में

 माधोपुर  सम्बन्ध
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 Employment  to  East  Pak  Refugees

 607.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Wilt  the  Ainister  of  Labour  &  Rehabilitation  (Shram  Aur  Punarvas  Marti) te

 pleased  to  state  :

 (a)  the  action  taken  by  Government  for  providing  employment  to  the  refugees

 from  Bangla  Desh;  and

 (b)  the  number  of  graduates  and  doctors  whose  services  have  been  availed  of  so

 far  and  the  rates  of  their  pay  ?

 ‘The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shram  Aur  Punarvas  Mantri)  (Shri  R:

 Khadilkar)  :  (a)  As  itis  the  firm  intention  of  the  Government  that  the  refugees  should

 return  to  their  homes  when  fa\ourable  conditions  are  available,  the  question  of  providing

 employment  to  them  does  not  arise.

 Certain  Governments  of  border  States  had,  however,  intimated  that  some  doctors

 and  para-medical  personnel  have  come  over  from  East  Bengal  and  werestaying  in  relief

 camps  and  they  proposed  to  utilise  their  cervices  on  payment  of  honorarium.  It  was

 agreed  that  their  services  might  be  utilized  as  a  purely  temporary  measure  on  payment  of

 daily  remuneration,  after  suitable  verification  of  their  antecedents  etc.  from  security

 angle.

 (b)  The  information  is  not  avaiiable,  at  present.

 Production  of  Wheat  Rice  and  Cotton  In  Madhya  Pradesh  During  1969-71.

 608.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 Shri  Jagannathrao  Joshi

 Will  the  Minister  of  छाप  (Krishi  Mantri)  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  wheat,  rice  and  cotton  produced  in  Madhya  Pradesh  during

 the  financial  years  1969-70  and  1970-71  ;

 (b)  the  type  of  technical  assistance  given  by  the  Central  Government  to  the  State

 Government  to  increase  the  production  of  wheat,  cotton  and  rice ;  and

 (c)  the  type  of  assistance  proposed  to  be  given  in  future  by  the  Central  Gcvern-

 ment  to  the  State  Government  to  increase  the  agricultural  production  in  the  State  ?

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Agriculture  (Krishl  Maniralaya  Men  Rajya
 Estimates Mantri)  (Skri  Annaccheb  P.  Shinde)  ;(a)  According  to  the  All  India  Final

 production  estimates  of  wheat,  cotton  and  rice  in  Madhya  Pradesh  during  the  agricultural

 year  1969-70  were  as  under

 Wheat  2,216.0  thousand  tonnes.

 Cotton  313.7  thousand  bales  of  180  Kg.  each

 Rice  3,201.6  thousand  tonnes.

 Similar  data  for  1970-71  is  not  available  yet.

 (b)  The  Centre  made  available  to  the  State  Government  the  latest  research  results

 and  field  experience  and  helped  them  in  drawing  up  the  package  of  practices  for  these

 In  addition  assistance  was  also  provided crops.  in.  identifying  pests  and  diseases  and

 taking  timely  control  measures.  National  cemonstrations  were  organised;  assistance  was

 training  courses  for  the  staff  and  the  farmers.  The  technical also  rendered  in  organising

 experts  from  the  Centre  visited  the  State  from  time  to  time  and  helped  the  State  Govern-

 ment  in  solving  some  of  their  field  Problems.

 (c)  In  addition  to  the  above  technical  assistance,  the  State  Government  would

 continue  to  be  rendered  help  in  securing  ther  requirements  of  seeds,  fertilizers  and
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 pesticides,  Skort-term  loans  would  also  be  sanctioned  for  the  purchase  of  seeds  and
 pesticides  marketing  and  distribution  of  fertilizers  ete.  Various  Centrally  Sponsored
 Schemes,  such  as  the  scheme  on  multiple  cropping  etc.  will  assist  the  State  Government
 in  increasing  agricultural  production.

 —

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance.

 पूर्वी  सोमा  पर  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  की  गई  भारी  गोलाबारी

 श्री  मुख्तयार  सिह  मलिक  मैं  गृह  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के
 निम्न

 विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  ate  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक

 वक्तव्य  दें  :

 “25  1971  को  मेघालय  के  गारो  पहाड़ी  जिले  के  दालू  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सैनिकों

 द्वारा  की  गई  भारी  गोला  बारी  और  उसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  सीमा  सुरक्षा  दल  के  9

 सैनिकों  समेत  22  न्य  व्यक्तियों  के  मारे  जाने  का  समाचार  1.0

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  25  मई  1971  को  साढ़े  चार  बजे

 पाकिस्तानी  सैनिकों  जिन्हें  भारी  मोटरों  का  समर्थन  प्राप्त  दालू  से  लगभग  500  गज  दूर

 स्थित  तिलापाड़ा  में  सीमा  सुरक्षा  दल  की  पड़ताल  चौकी  पर  आक्रमण  किया  ।  सीमा  सुरक्षा  ब

 की  टुकड़ी  ने  इस  आक्रमण  का  वीरता  से  मुकाबला  किया  किन्तु  उन  पर  पाकिस्तानी  सैनिकों  के

 अधिक  संख्या  में  होने  के  कारण  काबू  पा  लिया  गया  और  sal  अधिकार  में  कर  ली  गई  |

 मुक्के  खेद  के  साथ  सदन  को  सूचित  करना  पड़  रहा  है  कि  इस  आक्रमण  के  परिणामस्वरूप

 सीमा  सुरक्षा  दल  के  9  कर्मचारी  मारे  गये  और  2  लापता  हैं  ।  असम  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  इस  आक्रमण  में  13  नागरिक  भी  मारे  गये  और  11  घायल  हुए  |

 तथापि  दालू  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  टुकड़ी  ने  पाकिस्तानी  सैनिकों  को  बढ़ने  से

 रोका  तथा  भारतीय  क्षेत्र  से  पीछे  खदेड़  दिया  |

 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  :  Sir,  the  metter  seems  to  be  very  serious.  According

 to  spokesmen  of  Governmeut,  on  24th  May  at  o’clock  Pakistani  troops  attacked  on

 Sutarkandt  on  border  of  karimganj  sector  in  Assam.  13  civilians  and  9  Jawans  of  Border

 security  Force  were  killed  and  2  jawans  are  missing.  This  grave  incident  took  place  simply

 because  reinforcement  was  not  sent  there.  Discussions  are  held  almost  every  just  regarding

 incidents  on  our  border.  But  no  adequate  arrangements  have  been  made  by  the  Govern-

 ment.  Today,  neither  our  borders  nor  our  jawans  of  Border  security  Force  are  safe.  Pakis-

 tani  Air  Force  has  intruded  into  our  territory  and  there  area  numher  of  incidents  of

 intrusion  by  Pakistan  into  Indian  teeritory.  But  nothing  has  been  done  in  this  connection.

 I  would  like  te  know  whether  the  hon.  Minister  has  enquired  why  the  reinforce-

 ment  was  not  sent  as  required  by  the  Jawans  of  Border  security  Force  ?
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 Pakist  कै  TUL not Our  Spokesman  has  stated  that  i  @MWmista  n  is  abiding  by  the  ground  rules  whilc

 we  are  observing  these  rules  unilaterally.  But  who  is  unaware  of  the  fact  that  rod  is  the

 logic  of  fools.  I-would  like  to  know  whether  the  hon.  Minister  will  ensure  that  army  would

 be  sent  to  borders,  when  required  so  that  our  troops  can  repulse  theattack.  We  should

 adcpt  the  ‘iit  for  tat’  policy  in  the  matter.

 Shri  K.  Pant  The  House  is  aware  that  in  Assam,  Meghalaya  and  Bengal
 Border,  situation  has  assumed  serious  proportions  and  House  has  taken  serious  not  of  it.

 Discussion  has  been  held  in  this  regard  and  statement  was  also  made  by  the  Government.

 So  far  as  the  incident,  which  took  place  in  sutarkandi  is  concerned,  it  is  a  different

 issue  and  does  not  relate  to  the  subject  which  is  being  discussed  here  now.  But  if  Mr.

 Speaker  allows.  would  like  to  say  something  in  this  regard.

 Shri  Atal  Bitari  Vajpayee  (Gwalior)  :  I  have  submitted  a  privilege  motion  regarding
 sutark:  ndi.  Eithcr  motion  should  be  accepted  or  you  may  ask  the  hon.  Minister  not  to  say.

 anything  until  a  statement  is  made  on  that.  This  call  attention  is  a  different  matter.

 Mr.  Speaker  Member  belonging  to  your  own  party  has  made  a  reference  to  it,
 Had  he  not  done  50,  the  reply  need  not  have  been  given.  But  when  a  reference  is  made

 reply  can  be  given.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  vou  should  take  decision  on  my  privilege  motion.

 Shri  Pant  :  I  have  not  asked  the  question.  am  here  to  reply  the  questions
 raised  by  the  hon.  Members.  would  like  to  say  that  reinforcement  was  sent  and  as  a

 result  of  that  Border  security  Force  beat  the  Pakistani  troops  back  from  Indian  territory
 and  captured  the  check  post  which  wes  earlier  over-run.  According  to  information  received

 by  me,  Pakistani  army  was  driven  away  at  430

 Secondly.  I  would  like  to  say  the  jawans  of  Border  Security  Force  have  done  their

 duty  nicely  and  I  do  not  like  to  say  anything  which  may  bring  down  their  morale.

 श्री  असर  रह  :  मैं  नहीं  जानता  कि  पाकिस्तान  के  भीषण  आक्रमणों  के  विरुद्ध

 भारत  सरकार  की  भीरुतापुर्ण  कार्रवाई  कब  समाप्त  होगी  क
 मैं  नहीं  कह  सकता  कि

 ४५ ह  सहनशीलता  के  ये  थोथे  भाषण  कब  समाप्त  होंगे  बड़ी  dt  दुःख  की  बात  हैं  कि  पाकिस्तान

 के  हमलों  के  उत्तर  में  सरकार  केवल  विरोध  पत्न  और  चेतावनी  भेज  देता  है  कि  यदि  पाकिस्तान

 भारत  पर  आक्रमण  जारी  रखेगा  तो  उसे  गम्भीर  परिणाम  भुगतने  होंगे  ।  हमारी  कागजी  कार्रवाई

 के  उत्तर  में  पाकिस्तान  नए  आक्रमण  करता  है  ।  आक्रमण  की  इन  घटनाओं  को  छुटपुट  मुठभेड़ों  के

 रूप  में  नहीं  जानना  चाहिए  बल्कि  इसे  बंगला  देश  और  भारत  के  विरुद्ध  किए  गए  आक्रमण  के

 रूप  में  जानना  चाटिए  |  एक  अधिकारी  महोदय  ने  संवाददाताओं  को  बताया  है  कि  प्रतिदिन  आने

 वाले  शरणार्थियों  की  संख्या  60  हजार  से  घट  कर  50  हजार  हो  गई  अधिकारी  महोदय  यह

 नहीं  जानते  कि  पोस्तीन  बंगला  देश  के  लोगों  पर  कितने  अत्याचार  ढा  रहा  है  जिसके  परिणा

 स्वरूप  लाखों  अल्पसंख्यक  लोग  और  अ।वामी  लीग  के  लोग  भाग  रहे  पाकिस्तान  उन्हें  भारतीय

 सीमा  में  प्रवेश  करने  से  रोक  रहा  है  और  जब  भी  उनको  अवसर  मिलेगा  वे  भारत  की  सीमा  में

 आ  जाऐंगे  |

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  में

 घुसने  की  कार्रवाई  को  हमले  का  नाम  नहीं  दे  सकती  और  यदि  दे  सकती  है  तो  पाकिस्तान  द्वारा

 थल  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  बावजूद  हमारी  रक्षा  सुनाये  उन  नियमों  एकपक्षीय  पालन

 क्यों  कर  रही  है  ?
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 सीमा  सुरक्षा  बल  के  पास  अच्छे  किरण  के  हथियारों की  कमी  के  कारण  ह  पाक

 सेना  का  मुकाबला  करने  में  असमर्थ  है  ।  सरकार  सीसा  पर  पाकिस्तानी  आक्रमण  का

 qt  करने  के  लिए  भारतीय  सेना  को  वहां  भेजेगी  ;  और  यदि  इसके  क्या  कारण

 हैं
 ?

 क्या  सरकार  पाकिस्तान  को  एक  निश्चित  अवधि  का  अल्टीमेटम  भेजेगी  जिसमें  कहा  गया

 हो  कि  पाकिस्तान  सरकार  बंगला  देश  के  लोगों  पर  नेशंस  अत्याचार  को  करे  ।  दि  सरकार

 ऐसा  नहीं  कर  सकती  तो  क्या  वह  भारत  की  राप्टीय्र  सुरक्षा  को  बचाने  के  लिए  पाक  रोना  के

 विरुद्ध  कार्रवाई  करेगी  और  बंगला  देश  के  लोगों  के
 रिस

 और  सम्पत्ति  थी  रक्षा  करेगी

 के  लोगों  को  बचान ेah और  यदि  नहीं  तो  भारत
 की

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  और  बंगला  देश के  लिए  सरकर

 के  पास  अन्य  उपाय  क्या  हैं

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  माननीय  सदस्य  ने  दो  प्रश्न  उठाए  |  ह्  WO  कि “ः  सीमा  पर

 केवल  सीमा  सुरक्षा  बल  को  ही  तैनात  क्यों  किया  गया  श्र  उन्हें  हलकें  किम  के  हथियार  क्यों

 दिए  गए  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  सीमा

 पर  रहे  और  सेना  थोड़ी  पीछे  ।

 जब  यह  घटना  घटी  सीमा  सुरक्षा  बल  के  पास  गोला-बारूद  और  पमोर्टारगन  थीं  |

 पाकिस्तानी  सैनिकों  की  संख्या  हमरे  जवानों  की  अपेक्षा  अधिक  थी  फिर  भी  हमारे  जवानों  ने

 बड़ी  वीरता  से  उनका  मुकाबला  किया  और  भारतीय  सीमा  से  पीछे  aes  दिया  ।

 माननीय  सदस्य  ने  पुर  कि  क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  सेना  की  मांग  करने  पर  सेना

 भरी  जाएगी
 ?  कि  जबर  भी  आवश्यकता  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते मेरा

 हुए  सेना  भेजी  जाएगी  ।

 श्री  समर  गृह  :
 मैं  ज।नना  चाहता  हूँ  कि  जब  पाकिस्तान  थल  नियमों  का  पालन  नहीं  कर

 रहा  है  तो  हम  थल  नियमों  का  पालन  कर  एकपक्षीय  कारवाई  कयों  कर  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  कृपया  माननीय  सदस्य  को  कभी  रूमਂ  में  ले

 जाकर  बात  कर

 श्री  समर  गुह  :  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  क्योंकि  हमारी  सुरक्षा  और  पाकिस्तानी

 सेना  के  बीच  10  सील  का  अन्तर  रखा  गया  है  और  पाकिस्तानी  सेना  लगातार  थल  नियमों  का

 उल्लंघन  कर  रही  है  ।  सरकार  इस  बारे  में  कारवाई  क्यों  नहीं  कर  रही
 ?

 यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 विषय  है  और  इसका  उत्तर  दिया  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  wa  कल  भी  पूछा  गया  था  |

 लका  cv  co श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 यह  प्रश्न

 कल  पुछा  गया  HI  नहर  he)  माननीय  मंत्री  ने

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  था  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  यदि  माननीय  सदस्य  ध्यानपूर्वक  विचार  करें  तो  ae  स्वयं  महसूस

 करेंगे  कि  इस  प्रदान  का  उत्तर  न  दिया  जाए  तो  अच्छा  होगा  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  We  are  not  even  able  to  defend  our  borders,  not  to  speak
 of  helping  the  refugees f  rom  East  Bengal,  In  a  statement  the  hon.  Minister  says  ‘The
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 Yo-der  Security  Force  detachment  fought  back  ga  llant allt  ly,  but  thev वल चन् या  were  overwhelmed  by  the
 superior  numbers  of  the  Pakistani  troops  and  the  post  was  I  would  also  like  to
 quote  the  statement  of  the  Chief  Minister  of  Assam  which  says.

 Pakistani  troops  had  captured  the  Indian  border  outpost  of  Sutarkandi  and
 Jerapetta  in  Karimganj  sector  yesterday

 Our  Border  Security  Force  is  not  able  to  defend  our  checkposts.  Checkposts  are
 being  cleared  off.  Citizens  are  becoming  victims  of  shells.  But  the  Government  is  not
 prepared  to  accept  the  fact  that  situation  of  undeclared  war  is  prevailing  between  India  and
 Pakistan.  I  would  like  to  know  for  how  long  the  ground  rules  will  be  observed
 unilaterally  ?  Pakistan  15  making  persistent  attacks  on  Indian  territory.  fail  to
 understand  why  our  army  is  not  deployed  on  borders  to  repulse  the  Pakistani  troops.

 The  hon.  Minister,  in  a  statement,  says  that  the  post  was  over-run  by  Pakistani
 troops  on  25th  May,  1971,  at  4-30  A.M.  But  I  have  a  report  of  correspondent  of
 ‘Hindustan  Standard’  which  says  :

 ‘Pakistani  troops  armed  with  rifles,  machire  guns  and  mortars  had  intruded  into
 Tali  Bazar  on  the  Garo  Hills  border  of  Megha'aya  at  about  7  a.m.  today.  They  numbered
 about  100  and  resorted  to  indiscriminate  firing  for  about  an

 I  would  like  to  know  whether  the  strength  of  our  jawans  on  checkpost  was  too  low
 to  repulse  the  Pakistani  troops  ?

 It  has  been  st:ted  and  agreed  to  by  the  hon.  Minister  that  there  had  been  57101  ig
 on  23rd  evening,  What  was  our  Border  Security  Force  doing  on  24th.  Our  Border  Security
 Force  hzs  not  been  properly  armed,  they  are  not  being  given  adequate  ६5515 18.'102,  On  24th
 when  cefeice  mini:ter  was  giving  his  statement  in  the  WHouse,  he  did  not  mention  that
 Sutarkandi  checkpost  was  under  the  control  of  Pakistan  at  that  time.  The  Hou  £  was  kept
 in  dark,  no  mention  was  made  to  this  effect.  Pakistan’s  cctivites  8  «ul  0  mace
 known  to  the  world,  But  the  Government  is  conceeling  the  ficts,  People  of  the  country
 are  being  asked  to  face  the  critical  they  are  being  asked  to  make  securities.  In
 case  the  Government  concer!  the  facts  regarding  activities.  on  the  border,  nature  cannot
 support  them  move.  The  hon.  Minister  should  he  pardon  and  ensure  this  House  that
 Pakistan  would  not  be  allowed  to  capture  any  checkpost.

 Shri  K.C.  Pant:  There  were  only  11  personnel  on  this  checkpost  and  it  was  meant
 for  refugees  from  East  Pakistan  they  tought  heavely,  but  beingless  in  number,  could  not
 Succeed  in  routing  Pakistani  army  personnel  out  from  Indian  territory  because  they  were
 large  in  numbers.  The  contingat  of  our  Border  Security  Force  just  behind  this  checkpost
 did  not  let  them  advance  for  even  500  yards  and  routed  them  out  of  the  Indian  territory.

 As  regards  ground  rules,  I  would  like  to  make  it  clear,  that  if  there  is  any  violation
 to  that  we  are  ready  to  face  the  situation  at  all  costs.  Every  inch  of  land  of  the  country

 is  dear  to  us.  (interrutions)

 Shri  Hukamchand  Kachwai  (Morena):  Three  checkposts  of  the  country  have  been

 captured  by  Pakistani  army.  This  government  is  keeping  the  nation  in  dark.  (Interruptions)

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  It  has  been  stated  in  the  statement  of  the  hon.  Minister

 that  the  we  attack  was  made  at  4.30  a.m.  whereas  in  the  report  from  Assam  Government  the

 I  would  like  to  know  the  facts  ? time  given  is  7

 Shri  K.  C.  Pant  :  So  far  my  information  goes  it  is  4.30  a.m.  Whatever  information

 I  had  got  has  been  placed  before  the  House.

 Shri  K.  M.  Madhukar  (Kesaria):  It  appears  from  the  statement  of  the  hon.  Minister

 that  Pakistan’s  hostile  attitude  towards  India  is  continuously  increasing.  has  also  been
 Wing made  clear  that  the  Pakistani  army  has  been  k  Ing  our  border  security  personnel.  I  would
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 el  ६  रच  ह  नियम  377  के  अन्तर्गत  सुचना  और

 ध्यानाकर्षण  सुचना  के  बारे
 में

 like  to  ask,  whether  the  Government  has  issued  orders  to  drag  the  aggressors  out  of  the

 Indian  territory.  What  is  the  difficulty  in  that  ?  The  government  should  make  arrange-
 What  are  the ments  to  provide  sophisticated  weapons  to  our  border  security  force.

 reasons  that  the  Government  is  not  going  to  depute  army  to  resist  these  agressors  ?

 Shri  K.  C.  Pant:  have  already  said  that  the  border  security  force  has  been

 equipped  with  sophisticated  weapons.  We  will  depute,  if  army  is  required  there.

 श्री  पी०
 वे  कटासुब्बया  :  सरकार  को  पता  है  कि  पाकिस्तान  सरकार

 हमारे  देश  तथा  अगला  देश  के  मध्य  620  मील  लम्बी  सीमा  पर  सेना  जमा  कर  रही  है  ?  सरकार

 ने  क्या  इस  मामले  को  गम्भीर  रूप  से  सोचा  है  और  मेघालय  तथा  त्रिपुरा  की  सीमाओं

 पर  सेना  भेजने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  है  |

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  मैं  निश्चय  gas  यह  नहीं  कह  सकता  कि  सीमा  पर  पाकिस्तानी  सेना

 का  जमाव  बढ़  रहा  इस  सम्बन्ध में  रक्षा  मन्त्रालय  उचित  सुचना दे  सकता  है  |  जब  तक

 बंगला  देश  में  मुक्ति  सेना  की  गतिविधियां  चल  रही  हैं  तब  तक  पाकिस्तान  के  लिए  यह  सम्भव

 नहीं है  कि  वह  सारी  सीमा  पर  सेना  भेज  सके  ।  यह  सामान्य  स्थिति  विशिष्ट  प्रश्न  का  मैं

 उत्तर  नहीं दे  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभापटल  पर  रखे  जाने  वाले  |

 ह

 नियम  377  के  अंतगर्त  सूचना
 और  ध्यानाकर्षण  सूचना

 के  बारे  में

 Re:  Notice  under  Rule  377  or  Re  :  Calling  Attention

 श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  आज  प्रइनकाल  के  पश्चात  एक  महत्वपूर्ण  मामला

 उठाने  के  लिए  मैंने  श्राप वी  अनुमति  चाही  थी  ।  यह  एक  प्रेस  समाचार  के  विषय  में  है  जिसमें

 बिहार  सरकार  ने  जांच  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  एक  केन्द्रिय  मंत्री
 के

 विरुद्ध  लाखों  रूपये

 के  दुरुपयोग  की  जांच  करने  के  लिये  एक  जांच  आयोग  की  नियुक्त  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  नोटिस  मुझे  कभी-प्रभी  प्राप्त
 हुआ  है

 ।  मैंने  asi  इसके  लिए

 अनुमति  नहीं  दी
 है

 ।  मेरी  अनुमति  के  कुछ  भी  कायंवाही  वृतांत  में  नदीं  जायगी  ।
 अभी

 मुझे  इसका  अध्ययन  करना  है  ।

 श्री  पीनू  मोदी  :  यदि  सुबह  10  बजे  कोई  नोटिस  दिया  जाता  है  और
 वहं

 सचिवालय  द्वारा  आपको  12  बजकर  10  मिनट  पर  दिया  जाता
 है

 तो  इसमें  सदस्य
 का

 कया

 दोष  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  चुका हूं
 कि  इसके  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करू गा  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हमने  इशापुर  में  गोली  चलाये  जाने  की  के

 बारे  में  ध्यानाकर्षण  का  नोटिस  दिया  है  |

 अध्यक्ष  मह्दोदय ह  अ।ज  ध्यानाकष ण
 प्रस्ताव  पर  35  नोटिस  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  से  केवल

 एक  को  ही  स्वीकृति  दी  जा  सकती  है
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 श्री  एस०  एप०  बीजों  :  हमारी  यह  इच्छा  नहीं  है  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  स्वीकृति

 दी  ही  जाये  ।  मंत्री  मद् दो इंस  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  अलग  से  नोटिस  जाना  चाहिये  i  प्रति  दिन  10  या  15

 नोटिस  इस  प्रकार  के  प्राप्त  होते  हैं  ।  केवल  एक  नोटिस  को  स्वीकृति  दी  जा  सकती  है  ।  इसलिए

 इन्हें  नोटिस  नहीं  समझा  जा  सकताਂ  (  व्यवधान )

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  हमने  नोटिस  भेजे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकर्षण ण  प्रस्ताव  कोई  नोटिस  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों
 :

 श्रीमान  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  खड़ा  होता  हूँ  ।  आपने  अभी  कहा

 है  ध्यानाकर्षण  नोटिस  कोई  नोटिस  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  ध्यानाकष ण  प्रस्ताव  अध्यक्ष  के  सामने  आते  हैं  तो  केवल  एक  नोटिस

 को  स्वीकृति दी  जाती है  और  शेष  के  विषय  में
 अध्यक्ष  कुछ  नहीं  बताता

 मंत्रियो ंके
 पदनामों  के  सम्बन्ध  में

 अधिसूचना
 के  बारे  में

 Re:  Notification  of  Designation  of  Ministers

 श्री  कल्याण  सुन  :  मंत्रियों  के  पदनामों  के  विषय  में  राष्ट्रपति  द्वारा

 जो  अधिसूचना  जारी  की  गई  है  मैंने  उसकी  कानूनी  स्थिति  पर  विचार  किया  यह  अधिसूचना

 केवल  सरकार  की  कार्यवाही  से  सम्बन्ध  है  सभा  की  कार्यवाही  से  नहीं  ।  पता  नहीं

 सूचना  जारी  होने  के  तुरन्त  पश्चात  इसका  हिन्दी  संस्करण  यहां  प्रकाशित  हो  गाया” ਂ
 +  )

 इस  सम्बन्ध  में
 मैंने  24  तारीख  को  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाया  था

 ।  यह  प्रश्न  सुची

 किसने  सदन  को  जानने  का  अधिकार  है  ।  क्या  लोक  सभा  सूची
 द Ae ह

 करो  किसी  मन्त्रालय

 के  ग्रादेशानुसार कार्य कार्य  करना  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  रखें  जाने  वाले  पत्न  ।

 ———  ——

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्न

 Paper  laid  on  the  Table

 सचिदा  श्रम  और  केन्द्रीय  1971  और  प्रशिक्षित

 )  1971

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोबिन्द  श्री  आर०  के
 ०

 खाडिलकर  की  ओर  से  निम्नलिखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  संविदा  श्रम  और  1970  की  धारा  35  की

 उपधारा  (3)  के  संविदा  श्रम  और  केन्द्रीय  1971
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 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  भारत  के  दिनांक  10  1971  में

 सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  191  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टो ०  195/71]

 (2)  प्रशिक्षित  1961  की  घारा  37  की  उपधारा  (3)  के
 ता

 1971  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो

 भारत  के  दिनांक  20  ara,  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०

 383  में  प्रकाशित  हुये  थे
 ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल  alo ०  196/71]

 खान  और  खनिज  और  1457  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहनवाज  :  मैं  खन  और  खनिज

 कौर  1957  की  धारा  28  की  उपधारा  (1)  के  अन्तरगत

 सूचना  संख्या  जी  ०एस०आर०  466  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता  हू  जो  भारत  के  दिनांक  3  अगर  1971  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टी ०  197/71]

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  के  aq  1969-70  का  alias  प्रतिवेदन

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहिब  पी०  :  मैं  राष्ट्रीय  सहकारिता

 च्रिकास  निगम  1962  की  धारा  14  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  सहकारिता

 विकास  निगम  के  वर्ष  1969-70  के  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रजी  )  संस्करण  की  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हु  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी ०  198/71]

 खान  1952  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएँ

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बालगोविन्द  :  मैं  निम्नलिखित  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  खान  1952  धारा  59  की  उपधारा  (7)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  अंदर  जी  संस्करण )
 को  एक-एक  प्रति

 कोयला  खान  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  17

 1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०एस
 ०आर  ०  568  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 कोयला  खान  1971,  जो  भारत  के  दिनांक

 1  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०एस
 ०आर०  631  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या
 एल

 ofTo  199/71

 (2)
 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  के  वर्ष  1968-69  के  कार्य  सम्बन्धी

 वार्षिक  श्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टी
 ०  200/71]
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 उपयुक्त  प्रतिवेदन
 को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारणों का  एक

 विवरण  तथा  aa  जी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  201/71]

 (3)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  1948  की  धारा  36  के  अन्तर्गत  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1969-70  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०टी ०  202/71

 (4)  प्रशिक्षु ता
 1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षित

 )
 1971  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  ay

 भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17  अप्रैल  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जीएलआर

 570  में  प्रकाशित  हुऐ  थे  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संस्था  एल०टी ०  203/71]

 ———  ———

 नीतियों  के  लिए  निर्वाचन

 Election  to  Committees

 चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नातकोतर  चण्डीगढ़

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मनराल  में  उप-मन्त्री  To  के०  मैं  श्री

 उमा  शंकर  दीक्षित  की  ओर  प्रस्ताव  करता  हूं

 चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  1966

 की  धारा  5  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जसे  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अधीन  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान

 स्नातकोत्तर  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  पांच  वर्ष

 के  कार्यकाल  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है

 ग्रीक  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  1966

 की  धारा  5  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जेसे  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीनਂ  चिकित्सा  शिक्षा  और

 अनुसंधान  स्नातकोत्तर  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए

 पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 (at)  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  के०  श्री  उमा

 शकर  दीक्षित  की  ओर  प्रस्ताव  करता  हूं

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  अधिनियम  1956  की  घारा  4  क
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 6  1893  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  एक
 सदस्य  के  आचरण

 सम्बन्धी  समिति

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम

 के  अन्य  उपबन्धों  के  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  के  सदस्यों

 के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  पाँच  ag  के  कार्यकाल  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित  करें  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  1956  की  धारा  4  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त

 नियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  के

 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  के  लिए  अपने  में  से  दो

 सदस्य  निर्वाचित  करने

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ह  अण्णा

 आ |

 The  motion  was  adopted

 SS  Se  नन

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  एक  सदस्य  के  आचरना  सम्बन्धी

 समिति

 Committee  on  conduct  of  Member  during  President’s  address

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समय  का  बढ़ाया  जाना

 श्री  MTo  डी०  भण्डार  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  सदस्य  के  आचरण  सम्बन्धी  समिति  का
 पी >

 ट  । प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  चालू  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 यह  सभा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  सदस्य  के  आचरण  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय
 चालू  सत्न

 के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती  है  पी

 श्री  अटलबिहारी  वाजपेयी
 :

 मैंने  एक  संशोधन  की  सुचना  दी  है  मैं  प्रस्ताव

 करता हूँ  :

 कि  सत्र  के  अन्तिम  दिनਂ  के  स्थान  पर  निम्न  रखा  सत्र  के  पहले  दिन

 आशा  है  श्री  भण्डारे  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 श्री  आर०  डी०  भण्डार  :  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  अब  मैं  श्री  भण्डारे  के  प्रस्ताव  पर  श्री  वाजपेयी  का  संशोधन  सभा  में

 थन दान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रशन  यह  है  :

 141



 Railway  Budget,  May  27.  1971
 Discussion

 —(cc
 ntd.)

 पन

 कि  * प्रस्ताव  में  चालू  सत्न  के  अन्तिम  द्ਂ  के  स्थान  पर  ।

 सत्न  के  पहले  दिन  तकਂ  रखा  जाए

 नर्तन ॥:  थी  थ  2  Tat हौदे-क  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  संशोधित  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।  प्रदान  यह

 यह  सभा  राष्ट्रपति  के  arforor aA  के  दौरान  सदस्य  के  आचरण  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  अगले  सत्न  के  पहले  दिन  तक  बढ़ाती  है  ी

 प्रभाव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 रेलवे  १९६७१-७२-सामान्य

 Railway  Budget,  Genera!

 Shri  R.  N.  Sharma  (Dhantad)  :  The  Railway  Minister  has  shown  a  deficit  of  only
 about  33  crores  and  12  lakhs  even  after  giving  36  crores  as  interim  relief  and  33  crore  as

 daily  allowance.  Apparently  it  is  an  appreciable  step  if  efforts  are  made  to  realise  this

 deficit  by  a  nominal  increase  in  passenger  fare  and  freight.

 But  after  going  through  all  this  it  seems  that  it  is  all  jugglery  of  figures.  We  are

 having  a  loss  of  59  crores  on  passenger  traffic  and  52  crores  on  goods  traffic  and  with  that

 we  have  taken  the  responsibility  of  the  expenditure  of  49  crores,  but  even  then  we  are

 having  a  loss  of  only  33.12  crores.  How  it  is  possible  ?  It  creates  doubt.  I  think  Hon.
 Minister  will  throw  some  light  on  it.  The  information  given  about  cutting  ‘lead  mines’  also

 creates  such  doubts.

 It  is  correct  that  there  have  been  attacks  on  railway  property  and  personnel.  But

 no  mention  has  been  made  that  there  have  been  attacks  on  passengers  also.  Their  safety
 is  the  responsibility  of  Railways,  Adequate  arrangements  should  be  made  for  the  safety

 The  railways  are  also  responsible  for  the  safe  delivery of  the  passengers  and  their  goods.
 of  foods.  If  all  sorts  of  malpractices  go  on,  not  even  a  single  public  undertaking  can

 work  satisfactorily.

 इसके  पश्चात  लोकसभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  दो  बजे  स०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  iunch  till  fourteen  of  the  clock.

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  दो  बजे  Ao  प०  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  Lunch  at  fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 L  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  chair.

 Shri N.  Sharma:  Patna  is  the  Headquarter  of  the  state  and  Dhanbad  is  an
 industrial  town,  but  there  is  no  direct  rail  link  between  Patna  and  Dhanbad.  1,  therefore,
 suggest  that  direct  link  should  be  introduced  between  the  two  cities.

 142



 6  1893  रेलवे  बजट

 एएल

 Five  level  crossings  between  Palthardih  and  Pradhan  Khunta  always  remain  closed
 and  thus  cause  great  inconvenience  to  the  As  5  tl  ८  !  1  they  should  be  opened  so
 that  villagers  can  go  10  their  fields  easily.

 The  proposed  overbridge  at  Dhanbad  should  be  constructed  immediately.  Because
 in  its  absence  the  whole  town  is  facing  great  difficulty  due  to  the  blockiny  of  traffic

 direct  rail  link  between  Dhanbad  and  Patna.

 The  situation  of  coal  traffic  in  North  Bihar  should  be  improved  by  introducing

 When  there  is  over  crowding  and  moreover  when  railways  are  running  in  loss,  why
 Government  is  issuing  holiday  tickets  for  hill  stations,  where  only  well  to  do  people  go
 there.

 It  has  been  reported  that  coal  fields  are  getting  1222  wagons  less  per  day.  On
 account  of  this  thousands  of  workers  are  sitting  idle  and  the  production  of  coal  has  gone
 down  tremendously.  In  the  end  I  will  request  the  Minister  to  provide  sufficient  number  of
 wagons,  so  that  the  huge  quantity  of  coal  lying  in  the  coal  fields  can  go  to  the  public,
 which  are  facing  a  great  difficulty  due  to  non  availability  of  coal  for  daily  use.

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  पिछले  वर्ष  के  बजाय  इस  वर्ष  रेलवे  मंत्री  ने  अनुभव  किया

 है  कि  सवारी  किराया  तथा  माल  भाड़ा  बढ़ाए  बिना  घाटे  को  पुरा  नहीं  किया  जा  क्योंकि

 रेलवे  के  प्रयोग  में  आने  वाली  वस्तुएं  कोयला  और  इस्पात
 .
 की  कीमतें  बढ़ती  जा  रही  हैं  gay

 सवारी  किराया  तथा  भाड़े  में  मामुली  वृद्धि  उचित  है  जिससे  कि  रेलवे  बिना  लाभ  हानि  के

 चल  सकें  ।

 रेलवे  में  लाभांश  देने  की  एक  व्यवस्था  है  फिर  चाहे  किसी  विशेष  रेलवे  में  हानि  ही

 लाभांश  का  हिसाब  समस्त  रेलवे  के  आधार  पर  ही  लगाया  जायेगा  |

 रेलवे  मन्त्री  का  कहना  है  कि  हमें  8-9  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  पर  उस  पर  भी

 लाभांश  का  अनुमान  लगाना  ।  इस  दोषपूर्ण  व्यवस्था  समाप्त  जाना  चाहिए  तथा

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  परिवहन  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  won  चाहिये  |

 रेलवे  में  मितव्ययिता  करते  समय  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  संख्या  तो  कम  कर  दी

 जाती  है  और  बड़े  अधिकारियों  की  संख्या  बड़ी  है  ।  इस  प्रकार  की  मितव्यययिता  को  समाप्त  किया

 जाना  चाहिए  ।

 बिहार  में  भारतीय  रेलवे  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  है  पर  नियुक्तियों  के  लिये  यहां  रेलवे

 कमीशन  का  कार्यालय  नहीं  है  ।  यह  मांग  सभी  रत्नों  की  कौर  से  बार-बार  की  गई  है  कि  कमीशन

 का  मुख्यालय  दानापुर  पटना  में  कहीं  चाहिए  ।  वहाँ  केवल  एक  सहायक  सचिव  की

 नियुक्ति  की  गई  जो  केवल  एक  डाकखाने  का  काम  करता  यदि  और  उसका  न  होना  ही  बहतर
 है  |  यदि  यहां  कमीशन  का  मुख्यालय  है  तो  उनसे  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  बहुत  लाभ  होगा  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  उचित  मांग  की  ओर  ध्यान  देंगे  |

 रेलवे  व्यवस्था  प्रशासन  में  राजनीति  घुस  गई  है  ।  पहले  रेलवे  मन्त्री  ने  उत्तर-पूर्व  रेलवे  का

 मुख्यालय  सोनपुर  में  खोलने  का  विचार  प्रकट  किया  था  पर  बाद  के  मन्त्रियों  ने  उसे

 आसाम  या  बनारस  में  खोलना  तय  किया  ।  पता  नहीं  ये  दोनों  स्थान  किस  प्रकार  सोनपुर  से  बेहतर
 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इन  स्थानों  पर  मुख्यालय  न  खोला  मेरा  कहना  तो  मात्र  इतना

 है  कि  उपयुक्तता  के  बजाय  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  चीजों  पर  विचार  किया  जाता  जो

 गलत है  ।
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 राजधानी  एक्सप्रेस  चलने  के  बाद  अब  डी-लक्स  गाड़ी  को  प  ent  से
 चलाने  का  पर्याप्त

 औचित्य  है  ।  इससे  उत्तरी  बिहार  और  आसाम  जाने  वाले  लोगों  को  आसानी  होगी  ।

 रेल  मन्त्री  ने  रेलवे  प्रशासन  में  कर्मचारियों  का  सहयोग  लेने  की  बात  कही  है  ।  इस  संबंध

 में  अध्ययन  करने  के  पि  1965  में  एक  दल  युगोस्लाविया  गया  था  ।  उसने  अपना  प्रतिवेदन  भी

 दिया  था  पर  ag  कभी  प्रकाश  में  नहीं  आया  |  कर्मचारियों  का  सहयोग  आपको  बिल्कुल  प्रारम्भ  से

 नीचे  के  स्तर  से  लेना  होगा  |  उच्चस्तर  पर  एक  निदेशक  की  नियुक्ति  से  कार्य  चलने  वाला

 नहीं है

 राजनीतिक  अथवा  अन्य  कारणों  से  रेलवे  की  सम्पत्ति  और  कर्मचारियों  पर  आक्रमण  किया

 जाता  है  ।  तथा  ऐसी  स्थिति  में  क्मेंचारी  रेल  नहीं  चला  सकते  ।  उनसे  इस  गुण्डागर्दी  सामना

 करने  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  |  रेलवे  फेडरेशन  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  तय  किया  है  कि  यदि

 देश  के  किसी  भाग  में  ईमानदार  और  विश्वास  पात्र  कर्मचारियों  को  पीटा  मारा  जाता  है  तो  वे

 रेल  चलाना  उस  समय  तक  बन्द  कर  दें  जब  तक  कि  स्थिति  सामान्य  न  हो  जाये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 मन्त्री  महोदय  इन  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  की  समुचित  व्यवस्था  करें  और  अपराधियों  के  विरुद्ध

 सख्त  कार्यवाही  करें  ।

 अन्त  में  मैं  केवल  एक  बात  पुछना  चाहता  हूं  कि  भूतपूर्व  रेल  मन्त्री  ने  जो  ग्यारह  सत्ती

 कार्यक्रम  रखा  उसका  FAT  हुआ  ?

 श्री  कल्याण  सुन्दरम  )  मंत्री  महोदय  को  यह  था  कि  रेलवे  प्रशासन

 के  सम्बन्ध  में  जनता  तथा  कर्मचारियों  में  अत्यन्त  रोष है  इसलिए  उन्होंने  अपने  भाषण  में  आक्रामक

 तरीका  जिससे  कि  रेलवे  प्रशासन  की  कमियों  की  ओर  कोई  उगली  न  उठा  सके  ।

 मंत्री  महोदय  शायद  यह  समझते  हैं  कि  कर्मचारी  बड़े  लालची  हैं  और  हमेशा  अधिक  अधिक

 पैसे  की  मांग  करते  पर  यदि  वे  उस  प्रतिवेदन  की  ओर  देखें  जो  कि  मंत्रालय  ने  सदस्यों  में

 वितरित  किया  है  तो  पायेंगे  कि  भारत  में  कुल  व्यय  का  सबसे  कम  प्रतिशत  कर्मचारियों  पर

 व्यय  किया  जाता  है  ।

 निःसन्देह  पिछले  तीन  वर्षों  में  रेलों  के  समय  में  और  ठीक  प्रकार  चलने  की  क्षमता  में

 >
 कमी  हुई  है  ।  यह  कमी  कर्मचारियों  के  कारण  नहीं  हुई  है  ।  जैसा  कि  प्रतिवेदन  कहा  गया

 कर्मचारियों  ने  यथाशक्ति  अच्छा  काम  किया  है  ।

 हमारे  कर्मचारियों  में  देशभक्ति  की  कमी  नहीं  है  पर  इतना  भार  सह  कर  वह  इसे  नहीं

 निभा  सकते  ।  उन्होंने  बहुत  दिन  कठिनाई  सही  है  ।

 रेलवे  को  हानि  कैसे  होती  है  ।  पहले  मैं  यह  विचार  दूर  करना  चाहता हूँ  कि  रेलवे  को

 हानि  हो  रही  है  ।

 आंकड़ों  को  इस  प्रकार  से  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जिससे  कि  यह  लगता है  कि  रेलवे  में

 घाटा पड़  रहा  है  ।  यदि  आप  इस  बात  को  स्वीकार करते  हैं  कि  रेलवे  को  एक  oasis सेवा

 संस्था  के  रूप  में  कार्य  करना  चाहिये  जिससे  कि  रेल-कर्मचारियों  और  यात्रियों  दोनों  का  हित  हो

 तो  आप  वित्तीय-विवरण  की  ओर  ध्यान  दीजिये  ।  इस  सम्पूर्ण  सुप्रबन्ध  के  बावजूद  भी

 विवरण  में  कोई  विशेष  बात  देखने  को  नहीं  मिलती  ।
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 105  करोड़  रुपये  के  मुल्य  क्लास  को  इन्होंने  व्यय  के  wr  में  दिखाया  है  और

 विकास  का  आवंटनਂ  शीर्षक  के  अंतगर्त  भी  कुछ  व्यय  दिखाया  गय  है  ।  इससे  भी  दुःखद  बात

 यह
 है  कि  सामान्य  राजस्व  का  जो  रेलवे  के  खाते  में  बकाया  रहता  उससे  लिए  रेलवे  को  ब्याज

 देना  पड़ता है
 |  चित्त  मंत्रालय  निरन्तर  रेलवे  का  खून  चूसता  रहता है  |  मुरे  यह  बात  समझ  में

 नहीं  आती  कि  रेलवे  बीड  का  वित्तीय  आयुक्त  रेलवे  ats  के  हितों  के  लिए  काय  करता  है  या  वह

 वित्त  मंत्रालय  का  एजेंट है
 ।  बहस  का  उत्तर  देते  समय  मंत्री  महोदय  को  इस  वात  का  स्पष्टीकरण

 करना  चाहिये  ॥

 हमने  मंत्री  महोदय  के  भाषण  को  ध्यान-पूवीं  सुना  है  ।  उनका  कहना  है  कि  रेलों  में

 चोरी  की  समस्या  बहुत  गंभीर  होती  चली  जा  रही  परन्तु  इस  चोरी  के  लिए  उत्तरदायी  कौन

 है  रेलवे  में  इस  चोरी  की  जिम्मेदारी  बड़े-वाड़े  अधिकारियों  तथा  बड़े-बड़े  ठेकेदारों  पर

 जब  तक  रेल  मंत्री  का  पथ  प्रदर्शन  रेलते  बोर्डे  द्वारा  किया  रहेगा  तब  तक  रेलों  में  कोई

 सुधार  नहीं  किया  जा  सकेगा  कौर  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  ही  बनी  रहेगी  ।

 रेलों  at  विद्युतीकरण  तथा  डीजलीकरण  निश्चय  ही  प्रगति  के  द्योतक  हैं  परन्तु  इससे

 कमेंचारियों  में  छटनी  करनी  पड़ेगी  और  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  जायेंगे  ।  अतः  यह  कायें

 कुछ  ऐसे  ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  ताकि  इसके  फलस्वरूप  बेरोजगारी  न  फैल  सके  |

 आपको  मलूम  है  कि  1958  में  रेलों  के  विद्युतीकरण
 के  लिए  एक  पृथक  संगठन  बनाया

 गया  जिसमें  उच्च  अहंता  प्राप्त  इंजीनियर  आदि  शामिल  किये  गये  थे  ।  क्या

 करण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस  संगठन  को  किसी  रेलवे  लाईन  के  fea  का  सौंपा  गया  ?

 क्या  कारण  है  कि  इस  संगठन  की  स्थापना  के  बावजूद  भी  विद्युतीकरण  का  कार्य  गैर  सरकारी

 ठेकेदारों  को  सौंपा  गया  ?  इस  काम  का  ठ्क्ना  तीन  बड़ी  बड़ी  कम्पनियों  को  दिया  गया  जिनमें  से

 दो  fala  की  थी  और  एक  इटली  की  ।  इस  काम  का  ठेका  देने  के  लिए  कोई  टेण्डर  नहीं  मंगाये

 गये  ।  इन  तीनों  कम्पनियों  ने  वापस  में  सांठ-गांठ  कर  और  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटित

 सम्पूर्ण  धनराशि  हजम  कर  गई  |  यह  बात  मैं  अपनी  ओर  से  नहीं  कह  रहा  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो

 दस्ता बेज  प्रस्तुत  किये  गये  यह  तथ्य  उन्हीं  से  प्राप्त  हुआ  है  और  यदि  मंत्री  महोदय  चाहें  तो  वह

 टेंडरों  को  स्वयं  देख  सकते  हैं  ।  हां  इस  काय  के  लिए  यदि  उन्हें  मेरी  सहायता  की  आवश्यकता  हो

 तो  मैं  इसके  लिए  तैयार  हूं  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  केवल  रूरकेला-बिलासपुर  खण्ड  कॉ  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहता

 इग  कार्य  के  लिए  257  लाख  रुपये  का  टेण्डर  स्वीकार  गया  था  ।  इस  में  से  90  लाख

 रुपये  सामान  आदि  खरीदने  के  लिए  व्यय  किया  जाना  था  जिसकी  रसीद  दिखानी  ठेकेदार  के  लिए

 जरूरी  श्री  ।  त्न  पदचाप  में  ठेकेदार  ने  जो  आपन कर  क्यो र  {  राज्य  को  दिया  हैं  उसमें  केवल

 45  लाख  रुपया  दिखाया  गया  परन्तु  फिर  भी  उसे  90  लाख  रुपया  सामान  खरीदने  के  लिए  दे

 दिया  गया  है  |  meat  महोदय  तो  स्वयं  इसे  देख  सकते  हैं  ।  ad  इस  प्रकार  रुके  ला-बिलासपुर

 खण्ड  पर  aga  अधिक  धनराशि  बर्बाद  की  गई  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  रेल  art  को  यह  सभी

 दस्तावेज  प्राप्त  इस  की  एक  समिति  को  साँप  देते  चाहियें  ।  तभी  यह  बात  पूर्ण  रूप  से

 स्पष्ट  होगी  कि  जनता  की  धनराशि  का  किस  प्रकार  दुऋपयोग  किया  जा  रहा  हम  देश  की

 अर्थ-व्यवस्था  सुधारना  चाहते  परन्तु  ऐसा  हम  कुलियों  और  चपरासियों  को  नौकरी  से

 निकाल  कर  नहीं  करना  चाहते  |  यह  मन्त्री  महोदय  की  गलत  धारणा है  कि  रेलवे  में  तांबे  की  तारों
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 जो  चोरी  होती  है  वह  मजदूरों  की  लापरवाही  या  अकुशलता  के  कारण  होती  है  ।  हमारे  श्रमिक
 ड्

 सबसे  सस्ते  और  अधिक  कार्यकुशल
 =

 आप  पूर्वी  क्षेत्र  की  बात  छोड़  दीजिये  i  भारतवर्ष  के  दूसरे  भागों  में  क्या  हो  रहा  क्या  वहाँ

 गाड़ियां  ठीक  समय  पर  चल  रही  हैं
 *  यदि  कोई  रेल  मन्त्री  के  बजट  भाषण  को  पढ़ें  तो  उसे  यह

 आभास  होगा  कि  सम्पूर्ण  भारतवर्ष  में  मानो  कोई  आन्दोलन  चल  रहा  अराजकता  फैली  हुई  हो

 और  हर  तरफ  चोरी  ही  चोरी  हो  रही  हो  ।  केवल  अपने  प्रशासन  की  अकुशलता  और  भ्रष्टाचार  को

 छिपाने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  ने  सम्पर्ण  भारत  का  जो  चित्रण  किया  है  क्या  वहू  ठीक  है  ?  विश्व

 के  अन्य  देश  हमारे  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ?  मैं  चाहता  हूँ  कि  मन्त्री  महोदय  को  इन  सभी  मामलों  की

 जांच  करनी  चाहिए  |

 रेल  विद्युतीकरण  संगठन  में  एक  इंजीनियर  को  प्रधान  इंजीनियर  का  पद  दिया  गया

 था  ।  मैं  सदन  में  उसका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।  परन्तु  बद  में  उसे  ही  पौदारों  की  उपाधि  भी

 प्रदान  की  गई  थी  ।  इस  व्यक्ति  ने  रेल  के  ठेकेदारों  की  अनुचित  रूप  मे  बहुत  सहायता  की  है  ।

 इसीलिए  आज  यह  व्यक्ति  किसी  ठेकेदार  की  Ge  से  10,000  ऋपया  वेतन  पा  रहा  है  ।  इस  व्यक्ति

 का  प्रमुख  गुण  यही  है  कि  ag  किसी  को  भी  प्रभावित  कर  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  के  बड़े  बड़े  रेल

 के  अधिकारियों  के  कारण  ही  रेलते  at  घाटा  हो  रहा
 है  क्योंकि  इनकी  ठेकेदारों  के  साथ  मिलीभगत

 होती है
 ।  ऐसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मन्त्रों  महोदय  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  परन्तु  वह

 आये  दिन  उन  मजदूरों  पर  आरोप  लगाते  रहते  हैं  जो  बेचारे  सदा  रेल  की  मजदूरी  के  लिए  अपना

 खूब  पसीना  एक  करते  हैं  ।

 अब  प्रोत्साहन  योजना  को  ही  लीजिए  पिछली  बार  भी  मैंने  इस  प्रश्न  को  उठाया  ary

 इस  समय  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  इस  योजना  का  विस्तृत  ब्यौरा  प्रस्तुत  कर  सक <«  ।

 प्रोत्साहन  योजना  को  ठीक  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  इस  योजना  के  नाम  पर  छोटे

 छोटे  पदों  को  समाप्त  करके  उनके  स्थान  पर  बड़े  बड़े  पदों  का  निर्माण  किया  गया  ऐसी  स्थिति

 में  मजदूर  भला  इस  योजना  से  किस  प्रकार  खुश  हो  सकते  थे
 ?

 मैं  समझता  हूं  कि  प्रोत्साहन  योजना

 के  लाभ  भर  हानि  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 जिस  ढंग  से  इस  समय  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  उससे  तो  वकंशापों  को  हानि  ही

 हो  रही
 है  ।

 रेलवे  मन्त्री  मोय  का  कहना  है  कि  रेल  दें  फिराये  तथा  हाड़े  में  नाम  मात्र  की  वृद्धि  की

 गई  है  ।  परन्तु  रेलवे  मन्त्री  के  इस  विचार  का  दोई  सैनिक  अधिकार  नहीं  है  क्योंकि  भारत  की

 जनता  की  आर्थिक  लिपि  पहले  ही  बहुत  दयनीय  हैं  ।  अतः  इस  प्रकार  की  बुद्धि  का  कोई  आदित्य

 नही है  |

 रेल  की  भोजन-व्यवस्था  भी  aga  शोचनीय  हैं  ।  इसके  बारे  में  सदन  में  पहले  भी  चर्चा  की

 जा  चुकी  है  ।  जो  काम  भी  ठेकेदारों  को  सौंपा  जाता  है  उसी  में  गड़बड़  होती
 है  मैं  दक्षिणी  भारत

 का  निवासी  हूँ  ।  मुझे  मालूम  है  कि  स्टेशन  से  बाहर  जो  खाना  80  Ta  में  मिला  है  उससे  घटिया

 किस्म  का  खाना  प्लेटफार्म  एस  1.05  पैसे का  मिलता है
 और  यदि  उसे  ग  a  के  अन्दर  मंगवाया

 थ ="
 शाकाहारी जाए  तो

 उसी
 के  लिए  2.05  पसे  देने  पड़ते  है  ।  क्योंकि  मैं  चप्  wee

 भोजन  की  बात  ही  कर  हु
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 जहाँ  तक  भोजन  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  रेलवे  मंत्रालय  को  इस  कार्य  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  करनी  चाहिए  जो  कि  जांच  करके  यह  सिफारिश  करे  कि  भोजन  की  किस्म  को  कैसे  सुधारा
 जा  सकता  है  ताकि  यात्रियों  को  इससे  लाभ  हो  सके  t

 रेलवे  विद्युतीकरण  संगठन  के  बारे  में  gravest  समिति  ने  अनन  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किया  है  ।  समिति  का  विचार  था  कि  इस  पर  अधिक  व्यय  किया  जा  रहा  है  और  रेल  मन्त्रालय  को

 इसके  बारे  में  दो  ad  बाद  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।  अब  दो  ay  वीत  गए  हैं  परन्तु  हमें

 मालूम  नहीं  कि  इसके  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है  या  नहीं  ।

 रेल  मन्त्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  किराये-भाड़े  बढ़ाने  और  श्रमिकों  के  काय  की  जो  निन्दा

 की  मैं  उसका  कड़ा  विरोध  करता  हूँ  ।

 Dr.  Govind  Dass  (Jabalpur)  ;  1  represent  the  Jabalpur  Constituency  which  being  in

 the  centre  of  Country  has  its  own  importance.  There  is  need  for  the  introduction  of  two

 local  trains  between  Bhitoni  and  Khamiaria,  one  in  the  morning  and  the  other  in  the
 there  is  a evening.  Ii  will  provide  great  relief  to  the  people  of  that  area.  In  Khamaria,

 big  Government  factory,

 One  first  class  and  one  third  class  bogie  should  be  attached  to  trains  running  from

 Jabalpur  to  Allahabad  ill  such  time  an  express  train  is  started.  From  Allahabad  those

 bogies  should  be  attached  to  the  Upper  India  train  going  to  Delhi.  This  arrangement
 should  be  made  throughout  the  week.

 | है ४  is  further  submitted  that  one  third  class  bogie  should  be  attached  to  the  train

 which  starts  from  Jabalpur  to  Godia  in  the  evening.

 Sheds  should  be  provided  on  all  that  forms  of  the  meter  gange  line.  Arrangements
 should  also  be  made  to  have  proper  (९ 011111615  in  the  bathrooms  of  the  waiting  rooms  on

 all  stations.

 In  the  end  I  request  that  there  should  bea  rail  Jink  between  Raipur  and  Bastar.

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  अर्थात्‌  जो  सदस्य  उत्तर  qa  सीमा

 क्षेत्र  से  चुन  कर  आये  यह  अफसोस  से  कहना  पड़  रहा  है  कि  रेलवे  प्रशसन  ने  असम  की

 वच् यक  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  असम  एक  महत्वपूर्ण  राज्य  है  और  इसका  बाकी

 के  देश  के  साथ  सम्बन्ध  रेल  द्वारा  जुड़ा  हुआ  है  ।  ऐसा  होते  हुये  भी  रेलवे  प्रशासन  ने  इस  क्षेत्र  की

 उपेक्षा  at है  ।  बड़ी  लाईन  का  विस्तार  केवल  बयां  गाँव  तक  ही  किया  है  ।  इस  लाईन  को  पाँचा

 जो  गी  ate  तिनसुकिया  तक  ले  जाने  के  लिये  कई  बार  मांग  की  गयी  है  ।  स्वर्गीय  प्रधान

 मन्त्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  ने  भी  इस  माँग  पर  विचार  करने  का  आश्वासन  व्यि  था  ।

 15  लाख  लोगों  की  ओर  से  5  लाख  लोगों  के  हस्ताक्षर  युक्त  एक  स्मरण  यत्र  भी  स्थानीय  प्रधानमंत्री

 को  भजा  गया  था  ।  पिछले  वह  के  बजट  पर  बहस  के  दौरान  भी  इस  बात  की  चर्चा  की  गयी  थी  ॥

 यह  कहना  ठीक  नहीं  हैं  कि  यह  योजना  ग्रामीण  रूप  से  ads  नहीं  होगी  विभाजन  के  पश्चात

 गवालपाड़ा  और  कामरूप  जिलों  की  हालत  खराब  हो  गयी  क्योंकि  इनका  व्यापार  पूर्वी  बंगाल  के

 साथ  चलता  था  ।  भारतीय  भू  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  अनुसार  इस  क्षेत्र  में  प्राकृतिक

 ग नन्हा  था  के  अभाव  में  इन  साधकों  का  प्रयोग धन  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  परन्तु  उचित  संचार  के

 नहीं  हो  सका  है  ।  रेलवे  प्रशासन  हो  इस  बात  पर  शी  विचार  करना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बाढ़  जैसे  प्राकृतिक  प्रकोप  के  समय  इस  लाईन  पर  बहुत  असर  पड़ता
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 है  ।  यदि  साऊथ  बैंक  से  लाईन  निकाली  जाये  तो  ज्यादा  स्थायी  होगी  ।  यह  लाईन  ज्यादा  प्रयोग  में

 आयेगी  और  इसकी  मरम्मत  इत्यादि  पर  होने  वाली  हानि  भी  कस  होगी  ।  इससे  करोड़ो  रुपयों  की

 क्षति  रुक  जायेगी  t

 प्रतिरक्षी  के  दृष्टिकोण  से  भी  यदि  देखा  जाये  तो  आसाम  और  मेघालय  में  लाने  ले

 जाने  के  लिये  केवल  यही  लाइन  है  ।  रेलवे  एक  लोकहित  की  संस्था  हैऔर  लोक  हित  भी  इसी  में  है

 कि  बड़ीलाइन  का  विस्तार  किया  जाये  ।

 इसके  पश्चात  यह  बहुत  सुन्दर  प्राकृतिक  स्थल  और  शिकार  खेलने  का  स्थान  है  ।  परन्तु

 अच्छी  संचार  व्यवस्था  के  अभाव  में  यहां  आने  ares  पर्यटकों  को  संख्या  बहुत  कम  है  ।

 इन  सब  बातों  को  सामने  रखते  हुये  रेल  मन्त्री  को  सन्तोष  जनक  उत्तर  देना  चाहिए  |  मैं  यह

 भी  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  के  लोगों  में  एकाकीपन  की  भावना  घर  करती  जा  रही  है  जो

 देश  की  सुरक्षा  के  लिए  खतरनाक  है  ।

 जहाँ  तक  इस  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  &  अब  मैं  नि  उक़्तियां  और  स्थानान्तरण  जैसी

 बातों  का  उल्लेख  करू गा  |  भाई  भतीजावाद  तौर  मनमर्जी  जोरों  पर  है  ।  रोजगार  के

 मामले  में  स्थानीय  युवा  वर्ग  की  ओर  उचित  ध्यान  नहीं  जाता  ।  पिछली  जनवरी  में  रेलवे

 द्वारा  नियुक्त  व  डाक्टरों  में  से  कोई  भी  स्थानीय  नहीं  था  जबकि  उस  प्रदेश  के  सैकड़ों  डाक्टर  नौकरी

 पाने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।  ऐसे  दोनों  मामले  हमारे  सामने हैं  ।

 इसी  प्रकार  स्थानीय  उद्योगों  के  साथ  भी  न्याय  नहीं  हो  रहा  है  जो  कि  मुद्रणालयों  को  दिये

 जाने  वाले  टेंडरों  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।  193  पृष्ठों  वाली  एक  पुस्तिका  बाहर  से  6821  रुपये  में

 छपाई  गयी  जबकि  असम  में  यह  5,990  रुपये  में  छप  सकती  थी  ।  इसी  तरह  कल्याण  अधिकारियों

 की  हाल  की  नियुक्तियों  में  भी  स्थानीय  व्यक्तियों  की  परवाह  न  करते  हुये  वरिष्ठता  सूची  में  200

 और  460  वें  स्थान  वाले  व्यक्तियों  को  नियुक्त  कर  लिया  गया  ।  इसी  प्रकार  कुछ  वह  ्  एक  पद  के

 लिये  कुछ  व्यक्तियों  को  छूट  के  अंक  दे  दिये  गये  और  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कायें

 वाही  नहीं  की  गयी  |

 रेलवे  में  डिवीजनों  की  व्यवस्था  चालू  होने  पर  रँगिया  में  डिवीजन  स्थापित  करने  की  मांग
 >

 की  गधी  ।  भ ्, प्नपुर्य  रेल  मत्ती  श्री  नन्दा  जी  ने  कहा  कि  2  1971  शुभ  दिन  से  यह

 डिवीजन  चालू  हो  जाएगा  !  अब  रेल  प्रशासन  कहता  है  कि  भूमि  में  मिट्टी  भरनी  पड़ेगी  ।  यह  भी

 कहना  होगा  कि  असम  में  यह  आम  यात  और  नहीं  दो  स्पा  पहाड़ियों  पर  डिवीजन

 थापित  हो  |  ष्  नन्दा  जी
 के

 आश्वासन  के  याज़िद  अब  तद  कुछ  नहीं  हुआ  वें  थी

 =
 भी  सीसा  होती  है  थौर  Ger  sik  ्  कि  रेलवे  यह  सीमा  नदीं  आने  !

 असम  में  रिहायश  मंहगी  पड़ती  है  इसलि  क्रिया  रेलवे  भत्ते  की  मांग  की  जा  रही  है  ।

 4 इस  क्षेत्र  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  वे  सुविधायें
 ५  गी  प्राप्त  नहीं  हैं  जो  कि  दूसरी  रेलवे  जोनों  के

 कर्मचारियों  को  उपलब्ध  हैं  रेलवे  प्रशासन  को  इस  उचिंत  मांग  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  उत्तर  ge  फ्रंटियर  रेलवे  एक  घाटे  का  कार्य  है  ।  यह  उन

 व्यक्तियों  की  चाल  है  जिनका  हित  सड़क  परिवहन  में  है  ।  माल  डिब्बों  की  कमी  का  कारण  बताकर

 माल  ड्द्बिं  नहीं  भेजे  जाते  और  वाद  में  कह  fear  जाता  है  कि  असम  माल  डिब्बे  खाली  !
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 ि  एएए  चर्चा--जारी  )

 दस  weor  ह  ०  ह  ठसा  fo  ot फिर  ५६  क  च  |  |  ALARA  वस्तुओं  की  stro ee  ad  ज  नज  बहुत  बढ़  रही  हैं  ।  नमक  वहां  50  पृ०

 fee प्रति  किलो  ग्राम  बिकता है  ।  रेलवे  प्रशासन  को  नमक  के  माल  | wy  ये  वहाँ  भेजने  चाहिये  ।

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  आधिक  दृष्टि  से  मीटर  गेज  की  लाईनों  और

 छोटी  लाईनों  को  बन्द  किया  जाना  चाहिये  |

 इस  सम्बन्ध  में  इस  महत्व  को  देखते  हुये  असम  की  कौर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  किरपिन  :  रेलवे  मन्त्री  को  सधाई  नहीं  दे  सकता  ।  उन्होंने  जो  बजट  पेश

 किया  वह  परम्परागत  तथा  संकीर्ण  है  ।  अपने  पूर्वाधिकारियों  के  पद  चिन्हों  पर  चल  कर  उन्होंने
 घाटे  का  बजट  पेश  किया  है  जिसे  पुरा  करने  का  प्रयत्न  र ठ  होंने  किराये  और  भाड़  को  बढ़ा  कर

 किया
 है

 |  किराये  और  भाड़े  की  इस  वृद्धि  का  प्रभाव  किस  पर  ?  हम  जानते  हैं  कि

 इसका  असर  केवल  सर्वसाधारण  पर  ही  पड़  गा  |

 भाड़  की  दर  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  कास्टिक  सोडा  ऐश  आदि

 आदि  के  उत्पादन  मूल्य  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 किराये  तथा  भाड़  की  दरों  में  वृद्धि  से  प्रति  वर्ष  2625  करोड़  रुपये  की  आय  होगी  |

 प्रशन  यह  है  कि  क्या  इस  वृद्धि  से  घाटा  पुरा  होगा  ?

 अन्य  देशों  में  रेलवे  को  सरकार  से  उपदान  मिलता  है  ।  लेकिन  यहाँ  सामान्य  राजस्व  को
 1 लाभांश  दिये  जाने  के  नाम  पर  33:12  करोड़  रुपये  का  घाटा  छोड़कर  रेलवे  को  i  73°77  करोड़

 रुपये  का  लाभाँश  देना  पड़ता  है  ।  मेरे  विचार  A  orate  की  यह  दर  aga  अधिक  है  ।

 रेलवे  राष्ट्र  का  सब  से  बड़ा  व्यापारिक  एवं  औद्योगिक  उपक्रम  है  ।  जिसमें  प्रति  दिन  700

 स्टेशन  लेकर  1200  गाड़ियां  चलती  हैं  ।

 रेलवे  देश  का  सरकारी  क्षत्र  में  सब  से  बड़ा  उपक्रम  है  लेकिन  रेलवे  को  कार्य  संतोषजनक

 नहीं  है  ।

 आर्थिक  मितव्ययता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  है  जिसके  लिये  भर्ती  पर  भी  पाबंदी

 लगायी  गई  ।  लेकिन  भर्ती  पर  पाए दी  कहाँ  लगी  ?  सन्‌  1961  से  1969  तक  ब्रिटिश

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  में  कुल  मिलाकर  2'3  %  की  वृद्धि  हुई  ।  इस  पाबंदी

 के  कारण  द्वितीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तरक्की  जरूर  रुकी  है  ।  faa  तरक़्की  तथा

 वेतन  के  असंख्य  लोग  ऊचे  पदों  पर  काम  करते  आ  रहे  हैं  और  पाँच  से  दस  साल  तक  भी

 नौकरियाँ  पक्की  नहीं  होती  ।  हजारों  खाली  स्थान  शरे  नहीं  गये  wa  कर्मचारियों  के  बीच

 "
 बहूत

 असंतोष  है  ।

 मैंने  रेलवे  कर्मचारियों  के  जो  पुरू  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  50%,  भाग  है  |

 पृथक  वेतन  आयोग  का  सुझाव  दिया  था  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करू
 गा  कि  वे  वेतन

 आयोग  को  रेलवे  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  पृथक  रिपोर्ट  देने  के  लिये  कह े।

 तो  मितव्ययता  क्या  है  ?  जब  भी  मितव्ययता  लागू  की  जाती है
 तो  कुल्हाड़ा  केवल  कम

 वेतन  पाने  वाले  तमंचा
 रियों

 पर  ही  पड़ता है  ।  मितव्ययता  के  नाम  पर  पटरी  पर  काम  करने
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 वाले  कर्मचारियों  को  आस्तीन  at  कमीज  दी  जाती  दो  व्यक्तियों  क  लिये  केवल  एक  ही

 सीटी  दी  जाती  है  ।  मितव्ययता  के  नाम  पर  तंजौर  में  लोको-रोड़  स्थानांतरित  करने  के  लिये  भवन

 गिराये  जा  रहे  हैं  तथा  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  असुविधा  में  डाला  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  प्रकार

 की  कार्यवाहियों  का  विरोध  करता  मैं  रेलवे  मंत्री  तथा  प्रधान  मन्त्री  से  आग्रह  करूगा  कि  वे

 तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  अनिवार्यता  को  अनुभव  करें  ।  अनियमित  मजदूरों  को

 अस्थायी  श्र  णी  का  कर्मचारी  बनाया  जाये  तथा  तीन  वर्ष  से  अधिक  सेवा  करने  वालों  को  स्थायी

 किया  जाये  ।  खाली  पड़े  चतुर  श्रेणी  के  पदों  को  शीघ्र  भरा  जाये  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  को  रात्रि

 भत्ता  मिलना  चाहिये  i  कर्मचारियों  से  बिजली  का  खर्च  अब  न  लिया

 दक्षिण  के  लोग  वृताकार  रेलवे  तथा  सड़क  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  कहते  wa  मैं

 रेल  मंत्री  से  कहूंगा  कि  मद्रास  के  लोगों  की  शिकायतों  की  ओर  ध्यान  दें  ।  मद्रास-अरकोल

 विजयवाड़ा  तथा  मद्रास  नीची  के  बीच  बिजली  लगाने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।  रेलवे

 लाईन  बनाये  जाने  के  मामले  में  तामिलनाडू  सहित  समूचे  दक्षिण  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  हर  साल

 संसद  सदस्य  रेलवे  बोड़  के  बारे  में  शोर  मचाते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  रेलवे  बोर्ड  के  स्थान  पर

 क्षेत्रीय  बोड़ें  स्थापित  किये  जावें  ।

 at  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  मंत्री  महोदय  ने  रेलवे  प्रशासन  की  समस्याओं  पर

 प्रकाश  डाला  है  ।  रेलवे  बजट  सरल  परम्परागत  तथा  गणित  के  फार्म ले  पर  तैयार  किया  गया  है  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  आध  कम  तथा  व्यथ  अधिक  हो  रहा  है  ।  योजना  व्यय  कम  गया  है

 और  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  किराये  और  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  की  गयी  फिर  भी  घाटा

 पूरा  नहीं  हुसना  ।  हम  अधिक  सुविधा  चाहते  हैं  ।  वर्ष  का  योजना  परिव्यय  3.8  करोड़  रू०  से

 208  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  है  और  समूची  चौथी  योजना  का  परिव्यय  15.25  करोड़  रु०  से

 घटा  कर  1275  करोड़  रु०  कर  दिया है  ।  अगले  चार  वर्ष  भारत  के  इतिहास  के  लिए  बहुत

 निर्णायक  हैँ  ।  हम  गरीबी  और  बेरोजगारी  से  लड़ें  पा  गिर  ?  इस  चुनौती  के  बावजूद  भी

 योजना  परिव्यय  में  इतनी  बड़ी  कटौती  की  गयी  यह  बात  समझ  में  नहीं  अति  |  किराये

 भाड़े  की  दर  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  कीमतों  के  बढ़ने  की  आशंका  है  ।  कोयला

 तथा  इस्पात  की  कीमतें  बढ़ने  से  नहीं  बच  सकती  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू गा  कि

 नक  तथा  खाद  सरीखी  वस्तुओं  के  भाड़  में  वृद्धि  न  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करें  sails  हन  शिव

 को  बताते  हैं  कि  हमारे  देश  में  हरित  क्रांति  आयी  है  ।

 पह  बात  आश्चर्यजनक  है  कि  रेलवे  चित्त  में  ब्याज देय  पू  जी  है  जिस  पर  रेलवे  मंत्रालय  का

 कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  कुछ  समग्र  पहले  रेलवे  के  बारे  में  संद  सदस्यों  की  एक  समिति  बनायी

 गयी  थी  जो  लोकसभा  भंग  होने  के  कारण  अपनी  रिर्पोट  त  दे  सकी  |  अब  नथी  समिति  बनाई  ar

 रही  इस  कमेटी  को  ब्याज देय  पू  जी  के  इस  प्रश  ।  पर  बिचार  करना  चाहिए  ।  उपज  में  300

 करोड़  रु०  से  अधिक  की  पूजी  है  ।  अज  160  कोड  ८५ 2  का  लाभांश  दिया  जा  रहा  है  जबकि

 सन  196!  में  प्रथम अपको  कोई  लाभ  नहीं  होता  |  इस  प्रश्न  पर  ब्रिटिश  छितरा  जाना

 क्षेणी के  कर्मचारियों  की  पाया  1067  थी  जो  1969  में  बढ़कर
 '

 601  हो  गयी  अर्थात  248

 फिन  हमें  बताया  गया  है  कि  यह  अधिकारी  पर्यवेक्षण  के  लिए  नियुक्त शत  वृद्धि  हुई  ।

 किये  गये  ।  यदि  हर  व्यक्ति  पर्यवेक्षण  करे  तो  काम  कौन  करेगा  ?  इस  प्रशन  पर  विचार  किया

 जाता  चाहिए  ।
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 रेलवे  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  वाराणसी  डीजल  लोकोमोटिव  वर्कर

 ने  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता  150  निर्धारित्त  होने  के  बावजूद  भी  वर्ष  69-70  के  दौरान  केवल  82

 लोकोमोटिव  तैयार  किये  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  क्षमता  बेकार  हो  रहटी  है  ।  चितरंजन

 टिव  ame  भी  ठीक  में  काम  नहीं  कर  रहा  जिसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 11.60  करोड़  रू०  की  राशि  का  बढ़ा  हुआ  किराया  तीसरे  दर्ज  के  यात्रियों  से  इकठा  किया

 जायेगा  जबकी  पहले  दर्जे  के  यात्रियों  को  केवल  1.60  करोड़  रु०  ही  देना  पड़ेगा  |  इसका  क्यां

 उत्तर है  ?

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  से  7-95  प्रतिशत  की  आय  होती  है  जो  अन्य  सभी  क्षेत्रों  से  सर्वाधिक  है  ।

 इसके  बावजूद  भी  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  अधिक  पू  जी  नहीं  लगाई  जाती  |

 रेलवे  बोड़ें  ने  उड़िसा  के  लिए  एक  डिविजनल  सुपरिंटैंडैट  भेजा  हैं  जिन्होंने  समाजवादी

 नीतियों  को  लागू  करने  के  लिपे  सैंकड़ों  लोगों  की  छंटनी  की  है  |  में  आशा  रखता  हुं  कि  अब  वह

 समय  गया  हैं  जब  सरकार  को  उन  लोगों  के  प्रति  सावधान  होना  चाहिए  जो  कांग्रेस  सरकार

 तथा  राष्ट्र  के  प्रति  आस्था  नहीं  रखते  ।

 खुदरा  रेलवे  हाई  स्कूल  के  लिए  फर्नीचर  तथा  अध्यापकों  का  प्रबन्ध  करना  रेलवे  की

 जिम्मेवारी  है  ।

 परादीप  रेल  लिक  श्री  प्रगति  संतोषजनक
 सहीं  ह  ।  इसे  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  किया

 जाना  चाहिये  |

 रेल  के  कार्यों  तथा  अन्य  मजदूरों  के  बीच  काफी  असंतोष है  इनकी  शिकायतों  पर

 विचार  करने  वाली  समिति  ने  सम्भवतः  अपनी  रिपोर्टे  दे  दी  आशा  है  कि  सरकार  इस  पर

 उचित  ध्यान  देंगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता  ह्

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  It  appears  train  the  railway  budget  that  there  will  be

 no  fare  upto  15  km.  It  would  have  been  better  to  extend  the  limit  of  free  fare  15  km.  to

 25  km.  It  is  said  that  Railway  is  an  industry  aimed  at  providing  facilities  to  the  people

 instead  of  earning  profits.  But  actually  this  facility  has  litter  to  been  provided  to  the

 passengers  travelling  in  air-conditioned;  first  class,  Members  Parliaments  or  the  members  of

 railway  board  whose  saloon  consists  of  11  bogies.

 थी  के ०  एन ०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 |  Shri  K.N.  Tiwary  in  the  Chair

 Who  travels  by  deluxe  ?  How  it  is  that  the  fare  of  deluxe  train  or  aeroplane  is

 almost  equal.  One  would  prefer  to  travel  bi  air  instead  of  deluxe  train  there  is  only  1/2

 bogie  for  3rd  class  passengers  in  the  frontier  mail  out  of  a  total  of  18  bogie,  Sim  larily

 there  are  3  3rd  class  bogies  in  Jaita  an!  2  in  Dehradun  Express.  This  is  the  facility  being

 provided  to  the  3rd  class  passengers.  Tell  me  where  the  3rd  class  passengers  should  sit  ?*

 Mr.  Chairman  :  The  hon.  member  should  not  express  this  way.  This  expression

 of  the  hon.  member  will  not  go  on  record.  That  will  not  go  on  record,

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Yeu  have  not  provided  accommodation  to  the  3rd  class

 Income  derived  from  the  railway  travel  during  68-69  is  19.40  crores  from  Ist
 passengers.

 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
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 class,  8.12  crore  from  2nd  class  and  238.28  crores  from  3rd  class  passengers.  Is  it  justijed
 =  ry  and  फि to  pack  up  the  bogies  with  3rd  class  passengers  as  if  they  are  sh:  ww  Glidd  BV  ats  ?

 There  is  a  lot  of  discontentment  among  railway  employees  because  the  Railways

 have  not  implemented  the  recommendations  of  first  and  second  Pay  Commissions.

 Grieviances  of  the  staff  should  be  removed.

 It  is  really  regrettable  that  while  Railway  Drivers,  Guards  and  Brakemen  are  treated

 as  running  staff,  T.T.E.’s  are  not  included  in  this  category.  They  were  treated  as  running

 staff  when  we  took  over  the  Railways  from  Britishers  in  1931.  T.T.E.’s  should  also  be

 given  the  same  facilities  as  are  available  to  the  running  staff.

 Railways  have  employed  attendants  in  place  of  conductors  and  these  attendants  are

 not  able  to  help  the  passengers  because  most  of  them  are  illiterate  and  it  causes  a  lot  of

 inconvenience  to  passengers.  It  is,  therefore,  better  that  the  attendants  are  replaced  by
 conductors  when  there  is  not  much  of  difference  in  their  salaries.

 The  minimum  weight  of  brakevan  should  be  18  tonnes  while  it  ordinarily  never

 exceeds  12  tonnes  with  the  result  that  it  keeps  on  lossing  up  and  down  iike  a  football.
 If  you  were  to  travel  in  this  van  from  Delhi  to  Faridabad  only,  the  stress  on  your  to  many
 will  beso  much  that  you  shall  have  to  get  it  messaged  for  at  least  three  days.  That  is

 becauce  of  its  light  weight.  I,  therefore,  request  that  proper  attention  should  be  given  to

 this  matter.

 The  trains  are  so  long  that  very  often  the  Guards  signal  for  starting  the  train  is  not
 noticeable  and  very  often  the  passengers  are  left  behind.

 The  Dehradun  Express  generaily  runs  late.  Inspite  of  persistent  demand  the  railways
 have  not  provided  a  diesel  engine  for  this,  Th's  demand  should  be  met.  Tnere  is  not  a

 single  train  in  south  which  is  without  a  diesel  engine.  The  Western  Railway  is  heslected
 by  railway  authorities.  More  attention  should  be  paid  to  the  betterment  of  this  railway.
 Things  are  much  worst  at  the  oid  Delhi  railway  station.  While  these  are  arrangements  for
 the  stay  of  Guards  and  of  Northern  and  Central  Railway,  there  is  no  such

 provision  for  those  of  the  Westren  Railway.  They  have  no  place  to  sleep  duing  journey
 and  yet  they  are  being  nuglected.

 I  would  like  to  say  something  about  my  own  area.  There  has  been  a  10712  standing
 Cemand  for  Katak-chittor  railway  line,  Sometime  back  survey  was  also  conducted  but
 nothing  has  been  done  to  construct  this  line.

 I  would  also  like  to  give  some  suggestions.  There  is  a  pubiic  relations  offze  of
 railways  and  its  officers  do  not  perform  any  useful  work.  They  shouwuld  be  asked  to  procure
 advertisments  for  the  railways,  whereby  the  Railways  can  earn  Rs.  5  crores  easily  a  yeu  but
 their  attention  is  concentrated  only  on  getting  the  photograph  of  the  ministers  and  the
 member  of  railway  boaN.

 The  railways  have  a  number  of  saloors.  These  should  be  given  on  rise  fos  marriages.
 In  this  way  railways  can  earn  a  lot  of  money.

 Unfiltered  rnater  is  being  supplied  ro  the  residents  of  Kota  cou  wiz3:3
 are  stranded  on  the  track  near  tlie  residential  quarters  of  the  railway  em  loyess  as  no
 compound  mall  has  been  built  around  the  quarters.  their  clothes  get  soiled  by  ihe  coal
 dust.

 There  is  no  rail  jink  between  Kotah  and  Bundi  and  कू  «त  al we  ६८111  dita awa]  ह
 J  halawar.  Thes:

 lines  should  be  provided.

 pmpwmme ge श्री  के०  सुर्य  नारायण  च  क  :  मैं  भाड़े  और  दरों  को  बढ़ाने  और  रेलते  द्वारा  यात्रियों

 को  प्रदान  की  गई  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  we  कहना
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 चर्चा a

 है  कि  यात्रियों
 को  अधिक  सुविधाएं  दी  जायें  तथा  किराये  व  भाड़े  में  वृद्धि  न  की  उनके  इस

 कथन  के  पीछे  राजनीतिक  उद्देश्य  अधिक  झांकता  दिखता  है  ।  किराए  तथा  भाड़  में  जो  वृद्धि  की

 गई  है  वह  बहुत  कम  है  ।  यह  वृद्धियाँ  केवल  यात्रियों  की  अधिक  सुविधाओं  की  मांगों  को  पूरा  करने

 के
 लिए

 की  गई  हैं  ।  इस  वुद्धि  की  आलोचना  करना  उचित  नहीं  ।  मैं  रेल  विभाग  की  कमियों

 के  लिए  रेल  अधिकारियों  को  दोषी  नहीं  ठहराता  क्योंकि  उन्हें  यात्रियों  की  नस  sare  का  पता  तय

 तक  चल  सकता  है  जब  तक  वह  स्वयं  रेख  से  यात्रा  न  करें  क्योंकि  रेलवे  अधिकारी  हवाई

 जहाजों  से  सफर  कते  हैं  ।  मैं  श्री  हनुमन्तैया  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  पर  विचार

 यदि  आप  दिल्‍ली  से  नागपुर  तक  यात्रा  करें  तो  श्राप  धूल  से लपफंथ  जाएंगे  च्  हहे  आप

 प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  में  ही  कयों  न  बैठे  दूसरी  तीसरी  श्र  णी  के  यात्रियों  की  कया
 दुर्दशा  होती

 इसका  आप  सरिता  से  अनुमान  लगा  सकते  हैं  ।  यात्रियों  को  इस  धूल  से  बचाने  के  लिए  कोई

 तरीका  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 विजयवाड़ा  और  दिल्‍ली  के  बीच  तथा  अन्य  मध्य  स्थित  स्टेशनों  के  बीच  चलने  वाली

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  लगाए  जाने  वाले  पुराने  डिब्बों  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  ने  कुछ  प्रस्ताव  रखे  थे  पर  रेलवे  बजट  में  उनका  उल्लेख  तक  नहीं  किया  गया  ।

 इन  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  से  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  को  ही  लाभ  नहीं  पहुंचता  अपितु  देश  के  अन्य

 भाग  भी  इससे  लाभान्वित  होते  ।  उदाहरण  के  लिए  इस  समय  आन्ध्र  प्रदेश  से  अन्य  अभाव  ग्रस्त

 क्षेत्रों  के  लिए  अतिरिक्त  धान  लाने  के  लिए  परिवहन  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  रेलवे
 अधिकारियों

 को

 अभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  धान  भिजवाने  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान

 करनी  चाहिए  ।

 हम  काफी  अरसे  से  इंटर  से  माचेरला  तक  छोटी  लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  की  मांग

 कर  रहे  हैं
 किन्तु  रेलवे  बजट  में  इस  विषय  पर  कुछ  नहीं  कहा  गया  |  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  काय

 ह
 को  शीघ्र  शुरू  किया  जाए  ।

 रेलवे  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  मद्रास  से  विजयवाड़ा  तक  पूर्ण  रूप  से

 करण  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  तीन  वह  गुजर  चुके  हैं  किन्तु  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने मद्र।स  से  विजयवाड़ा  तक  लाइन  के  विद्युतीकरण  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई

 की  परियोजना  पूर्ण  कर  ली  थी  ।  रेलवे  बोर्ड  को  अविलम्ब  विद्युतीकरण  का  कार्य  यूरा  करना

 चाहिए  |

 ~
 दिल्‍ली  से  वाल्टेयर  तक  एक  अलग  गाड़ी  चलाने  के  लिए  पिछले  वह  30  संसद  सदस्यों  q

 रेलवे  बोर्ड  को  एक  ज्ञापन  पेश  किया  था  ।  रेलवे  को  इसके  लिए  एक  अलग  गाड़ी  की  व्यवस्था  कर

 देनी  चाहिए  |  यदि  ऐसा  संभव  न  हो  सके  तो  उन्हें  किसी  एक्सप्रैस  गाड़ी  द्वारा  वाल्टेयर  को  जोड़

 देना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  दक्षिण  एक्सप्रैस  का  सम्बन्ध  है  पहले  यह  सोचा  गया  था  कि  वह  जाँघ  प्रदेश  के

 विभिन्‍न  केन्द्रों  से  होती  हुई  सीटें  हैदराबाद  जायेगी  बाद  में  यह  विचार  बदल  और  यह

 व्यवस्था  की  गई  कि  गाड़ी  के  50%  feat  मद्रास  जायेंगे  तथा  50%  हैदराबाद  i  ऐसी  स्थिति  में
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 दिल्‍ली  से  वाल्टेयर  को  आने  वाले  लोगों  का  क्या  होगा  ?  आँध्र  प्रदेश  के  उत्तरी  जिले  के  लोगों  की

 यह  माँग  अनुचित  नहीं  है  कि  दक्षिण  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  50  0/  डिब्बे  वाल्टेयर  की  ओर  भेजे  जायें  ।

 ह्म  मद्रास  जाने  वाले  लोगों  के  अधिकार  नहीं  छीन  रहे  ।  उनके  लिए  पहले  से  ही  दो  गाड़ियां  ग्रह

 ट्रंक  एक्सप्रेस  तथा  जनता  एक्सप्रेस  मौजूद  हैं  ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  उनके  पास  रेल  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  लेकिन  मुझे  पता  है  कि

 अब  यहाँ  से  बंगलौर  के  लिए  जाने  वाले  यात्रियों  को  ले  जाने  के  लिए  तीसरे  दर्जे  के  रेल  डिब्बे  की

 व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  यद्यपि  हम  यह  मांग  काफी  अरसे  से  कर  रहे  थे  पर  यह  पूरी  श्री  हनुमत परा
 तै के  मंत्रीपद  संभालने  के  उपरान्त  ही  हुई  ्  ।  सरकार  केवल  गणमान्य  व्यक्तियों  को  प्रसन्न  करना

 चाहती  है  और  उन  लागों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  देती  जो  रेलवे  आय  में  सबसे  बड़ा  योगदान  देने  के

 बाद  भी  कष्ट  पा  रहे  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  आंध्र  के  लोगों  के  दक्षिण  से  उत्तर  और  उत्तर  से  दक्षिण

 जाने  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  लिक  एक्सप्रैस  को  विजयवाड़ा  से  वाल्टेयर  की  ओर  मोड़

 दिया  जाए  ।  आशा  करता  हूँ  कि  रेल  मन्त्री  हमारे  अनुरोध  पर  fea  करने  के  बाद  इसको  स्वीकार

 करेंगे  ।

 Shri  Shri  Krishan  Modi  (Sikar}  :  The  Railway  Minister  has  said  in  his  speech  that
 had  been the  Railways  should  be  run  on  commercial  basis.  If  that  could  fone  the

 the  Railways  would  have  never  run  in  loss.

 He  has  also  said  that  the  target  for  goods  traffic  for  1970-71  was  2,246  lakh  metric
 If  the tonnes  against  which  they  were  actually  able  to  carry  1,990  lakh  metric  tonne.

 railways  had  functioned  efficiently  they  should  have  been  in  a  position  to  have  adequate
 number  of  wagons  and  engines  to  cope  up  with  the  increased  goods  traffic.

 In  Rajasthan  there  is  need  for  hundreds  of  wagons  in  Udaipur,  Kotah,  Jodhpur
 and  Bhilwara  for  transportation  of  mineral  wealth,  but  wagons  are  not  being  made

 available.  This  has  hit  hard  the  economy  of  the  state  and  also  the  workers.

 Wagons  are  heldup  because  of  the  strike  of.  coal  mine  workers  or  labourers  at  any
 Who  suffers  because  of  it. transhipment  point.  It  is  the  small  scale  industry  that  suffers

 as  these  goods  are  booked  in  E  category  and  notin  D  category  which  is  meant  for  big
 industries.

 You  will  not  deny  the  fact  that  for  improving  the  economic  structure  of  small
 scale  industries  there  should  be  increased  circulation  of  the  capital  and  this  circulation  is
 possible  only  when  raw  material  of  small  scale  industries  are  booked  fot  transport  in

 category  (d)  instead  of  category  (e).  It  is  essential  to  help  the  small  scale  industries.

 The  Railways  have  made  a  rule  that  for  obtaining  indents  Rs.  25  should  be  deposit-
 ed  for  meter  gauge  and  Rs.  35  should  be  deposited  for  broad  gauge  but  is  it  surprising
 that  indents  are  not  accepted  even  when  one  is  ready  to  pay  at  the  prescribed  rate.  One
 of  the  reasons  is  that  the  Railway  Board  has  laid  down  a  rule  that  if  there  is  demand  for

 more  than  5,000  wagons,  special  trains  should  te  run  to  meet  the  demand  and  to  hide  this

 fact  about  the  nurmter  of  wagons,  they  impose  this  restriction  and  stop  accepting  indents.

 It  is  a  fraud.

 The  cost  of  road  transport  has  gone  up  tremendously  during  the  last  years  but

 its  freight  rate  has  not  increased  accordingly.  More  ard  more  goods  traffic  is  going  to

 read  traffic.  The  railways  will  have  to  adjust  their  fieight  rates  keeping  this  factor  in  view.

 The  Railways  have  given  concession  in  freight  in  certain  areas  and  I  wish  that

 small  scale  industries  in  backward  areas,  that  is  the  areas  wi  h  ह ich  a  re  ata  distance  of  more

 than  50-60  miles  from  the  railway  line  should  a  )  be  entitled  this  concession.
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 Passengers  travelling  in  है|  class  from  Chulu  to  Sikar  have  to  pay  fare  at  the
 rate  of 1  1/2  times  the  usual  fare.  This  is  highly  unjust.  The  Railway  authorities  should
 pay  immediate  atteation  to  this  mat  ter.

 A  train  used  to  run  between  Rewari  and  Rengers  was  cancelled.  But  wheia
 person  from  Narnaul  entered  Railway  Board,  it  had  again  started  between  Rewari  and
 Narnaul  and  Nizampur.  Will  the  hon.  Minister  state  the  reasons  for  which  other  two-
 three  stations  have  been  left.

 श्री  पीलू  मोदी  मुझे  खेद  है  कि  रेलवे  मंत्री  के  बजट  भाषण  से  अभास  मिलता

 है  कि  रेलों
 को  लाभ  पर  चलाने  की  सब  ane  त्याग  दी  गई  हैं  ।  वर्ष  1964-65  से  रेलवे  में  घाटे

 की  अर्थ-व्यवस्था  प्रारम्भ  हुई  और  हर  वर्ण  बढ़ा  कर  उसे  करने  की  चेप्ठा  की

 जाती  है  ।  ऐसी  स्थिति  अधिक  समय  तक  नहीं  चल  सकती  ।

 जब  हम  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  धात  करते  तो  कहा  जाता  हैं  कि

 आधिक  समस्या  है  ||

 घाटे  fT  भ्रमण-व्यवस्था  रेलवे  में  अक्षमता  के  कारण  है  ।  रेलबे  मंत्री  के  भाषण  में

 कहीं  भी  यह  आभास  नहीं  मिलता  कि  रेलों  में  क्षमता  लाने  के  लिय  कोई  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 अधिक  धन  वसूल  करने  के  सभी  साधनों  का  उपयोग  करने  के  पश्चात  भी  अन्त  में  घाटा  ही  रहा  ।

 मैं  उनकी  बुद्धिमत्ता  नहीं  उनके  उत्साह  की  प्रशंसा  करता  रेलवे  में  अक्षमता  के  लिए  उन्होंने

 चोरियों  को  जिम्मेदार  ठहराया  हैं  ।  मं  समझता  हूँ  कि  यदि  स्टाक  कम  रखा  जाये  तो  चोरियां  भी

 कम  हो  जायेंगी  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  रेलवे  वार्डो  से  लोग  ट्रकों  में  भर  कर  समान  ले  जाते  हैं  ।  इसे

 रोकने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 माल  डिब्बों  की  कोई  कमी  नहीं  है  परन्तु  थे  उस  स्थान  पर  उपलब्ध  नहीं  होते  जहाँ  उनकी

 आवश्यकता  रहती  है  ।  पंजाब  6  लाख  टन  बाहर  भेजता  परन्तु  पूरे  प्रयत्नों  के  पश्चात

 2  लाख  टन  ही  भेजा  जा  सका  ।  पीपलोद  से  बीड़ी  बनाने  के  पत्ते  बाहर  भेजने  के  लिये  डिब्बों  की

 कमी  रहती है  ।

 तीसरे  दर्जों  के  या।व्रिप्रों  की  दशा  दयनीय  है  ।  वहाँ  भीड़  तो  रहती  ही  हैं  साथ  ही  न  पंखे

 चलते  हैं  न  द्वार  तथा  ही  ठीक  हैं  ।  एक  ओर  समाजवाद  की  care  दी  जाती  है  और

 दूसरी  ओर  सामान्य  लोगों  की  दशा  पूर्ववत  ही  हैं  ।

 उप-नगरीय  यात्रा  ना  again  देने  की  वात  गई  है  ।
 rots  =:
 पृ  सन्तु  बंबई  जैसे  नगर  में  जहाँ

 यातायात  अन्य  स्थानों  से  अच्छा  भी  लोग  fas  की  के  बाहर  लटक  कर  यात्ना  करते  है  ।

 वक्तव्य  की  सबसे  दुख:द  बात  यह  हैं  कि  आर्थिक  कठिनाइयों  के  कारण  विकास  कार्य  रोक

 दिये गये  हैं  ।

 रेलवे  में  38,000  वाणिज्य  लिपिक  हैं  जिनकी  सेवा  की  शर्तों  में  21  वर्षों  में  कुछ  सुधार

 नहीं हुआ  है  ।  उनके
 ela  को  मान्यता

 1  भी  नहीं  दी  गई  है  ।

 याय
 रेलवे  एक  बड़ा  सँग  on  वहाँ  किसी  मामले  में  न्याय  पाने  के  लिये  24  माध्यमों  a

 गुजरना  पढ़ता  है  और
 अन्त

 में  भी  न्याय  कम  ही  मिल  पाता
 है  ।
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 आपने  जो  कहा  है  कि  छोटी लाइनों  को  बड़ी  लाईनों  में  बदलने  से  रोजगार  के  अधिक

 ् सधन  उप  (  sq  हो  सकत  से  ठीक  है  |  |  पारादीप  wa  स्थानों  के  लिये  रेलवे  लाइनों  की  व्यवस्था

 करने  से  रोजगार  के  साधन  बढ़ेंगे  ।

 आपने  रुबेदा  से  इस्पात  बाहर  भेजने  का  ठेका  लिया  है  परन्तु  रेलवे  लाइन  बनाने  की

 बाते
 नहीं  कही  है  ।  क्या  आप  उस  बारे  में  आश्वासन  दे  सकते  हैं

 रेलों  के  रान  तथा  यात्रियों  की  सुविधाओं  उल्लेख  भात  गया है  seg

 विस्तार  से  नहीं  लिया  गया  है

 श्री  राम  शेखर  प्रसाद  सिंह  ;  मेरे  निर्वाचित  क्षेत्र  एक  और  स्थान  पर  गाड़ियों

 के  रूकने  का  निश्चय  करने  के  लिये  मैं  रेलवे  मंत्री  को  धन्यवाद  हूं  |

 श्री  श्री  आर०  डी०  भण्डारे  पीठासीन  ह  ए

 Shri  ॥२,  D.  Bhandare  in  the  Chair  ]

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  बिहार  के  प्रति  star  बरते  जाने  की
 ओर

 दिलाना  चाहता  हूँ  ।

 सोनपुर  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  विभागीय  कार्यालय  स्थापित  किये  जाने  उपेक्षा  की  गई

 उत्तर  सीमाँत  रेलवे  कुल  3000  किलो  मीटर  में  चलती  है  ।  जहाँ  चार  विभागीय  मुख्यालय

 पाचवाँ  मुख्यालय  रँगिया  में  बनाया  जाने  वाला  है  लेकिन  वहां  अभी  और  अन्य

 सामान  नहीं  है  ।  यदि  सोनपुर  में  पांचवा  मुख्यालय  बना  दिया  जाये  तो  वहां  किसी  भी  चीज  की

 जरुरत  नहीं  पड़ेगी  ।  900  कवाटंर  वहां  खाली  पढ़ें  हैं  ale
 बहत

 से  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  समस्तीपुर
 में  कार्यालय  रखना  कठिन  पड़  रहा  है  ।  उसे  and  वर्ग  की  सुविधा  के  लिये  खोला  गया  था  |

 वह  रद्द  तय  पूरा  नहीं  हुआ
 |

 किन्हीं  मामलों  के  लिये  वाराणसी  जाना  पड़ता  हैं  कौर  किन्हीं  के

 लिये  समस्तीपुर  ।  कुछ  क्षेत्र  वाराणसी  से  लेकर  तथा  कुछ  समस्तीपुर  से  लेकर  सोनपुर  में  कार्यालय

 स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  विहार  सें  दो  विभागीय  कार्यालय  रखने  में  क्या  हानि  है  ?  में  समझता

 हूँ  कि  2  अक्तूबर  से  उसकी  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  की  असुविधाओं  की  पर्याप्त  चर्चा  की  गई  किराये  भाड़े  में

 वृद्धि  का  लोग  परिरोध  ध  परन्तु  साथ  ही  आशा  करते  है  कि  कुछ  सुविधाए  भी  बढ़ाई  जानी

 चाहिए  ।  तीसरे  ost  की  तो  बात  क्या  प्रथम  दर्जों  में  विधाओं  का  सर्वथा  अभाव  हैं  ।

 दो  erat  तथा  तीन  टायर  के  डिब्बों  के  लिये  टिकट  नहीं  मिलते  ।  यदि  टिकट  मिल  भ

 जाते  है  तो  भी  उन्हें  डिब्बे  में  प्रवर ग  गारने  के  लिये  कुलियों  तथा  अन्य  साधनों  का  सहारा  लेना  पड़ता

 हावड़ा  तथा  बम्बई  जैसे  बड़े  नगरों  में  भी  यही  दशा है
 जब  डिब्बे  के  बाहर

 यात्रियों  के  नाम  लिखे  होते
 है  तन्न  भी  अन्य  व्यक्तियों  को  उसमें  आने  दिया  जाता  है  ।

 पूछताछ  के  कार्यालय  पटना  का  कार्यालय  ढ  ग  से  एकाध  नहीं  करता  ।  वहां  से  न

 टेलीफोन  द्वारा  जानकारी  मिल  पाती  है  और  न  स्वत  जाने  पर  ।  देरी  से  चलने  वाली  गाड़ियों  की
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 प्
 सूचना  भो  प्रदर्शित  नहीं  े  जाती  ।  कुछ  सदस्यों  ने  डीलर्स  ट्रेनों  की  निन्दा  की  है  ।  परन्तु  पटना

 नगर  को  तो  डीलक्स  ट्रेन  से  ही  अच्छी  सेवा  मिलती  है  ।  कम  से  कम  पटना  से  तो  दो  बार  डीलक्स

 गाड़ियाँ  चलाए  ।

 पले जा घाट  उत्तर  बिहार  को  दक्षिण  बिहार  से  मिलाता है  वहाँ  खाना  भी  उपलब्ध  नहीं

 होता  वहां  पर  एक  भोजनालय  और  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 किन् हग गाड़ियों  के  देरी  से  चलने  के  बारे  में  उन्नत  किया  गया  है  i |  उसके  अतिरिक्त  मोतीहारी  तथा

 माना  के  ata  उत्तार  दिशा  में  जाना  भयावह  है  क्योंकि  15  दिनों  में  पाँच  या  छः
 हत्याएं  हो  चकी

 हैं  ।

 अन्त  में  मैं  रेलवे  मंत्री  से  बिहार  के  लोगों  की  असुविधाओं  को  दूर  करने  वी  चिट्ठा  करने

 का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 Shri  G.  Deshmukh  (Amaravati)  :  I  am_  verymuch  surprised  on  the  एटा
 budget  of  Railways  further  more.  It  is  also  a  matter  of  surprise  that  even  though  we
 have  monthly  in  railways  they  are  running  at  loss.  So  for  as  passenger  traffic  is  concerned
 there  is  no  Competetion  and  therefore,  you  can  increase  fares,  But  increase  in

 freight changes  will  adversely  affect  the  goods  Traffic.

 Every  year  you  are  inereasing  passenger  fare.  There  should  be  a  limit  to  that.  For
 They  say  we  are  giving this  increase  three  reasons  have  been  given.  facilities  to  passengers

 giving  more  allowances  to  workers  and  introducing  more  coaches  and  new  lines.  But

 reality  is  this  that  all  these  things  are  in  demand.

 The  condition  of  third  class  is  worst  here  in  India  in  comparison  to  other  countries

 of  the  world.  They  so  on  issuing  tickets  without  knowing  whether  the  coaches  have  that

 much  of  capacity.  The  passengers  are  not  getting  adequate  facilities.

 Hon.  Minister  had  travelled  by  railways  and  he  knows  the  difficulties  faced  by  th®

 passengers.  He  is  a  new  minister  and  I  am  sure  that  he  will  change  the  conditions  of

 For  that  he  will  have  to  see  so  many  things  which  are  going.  There  is  much railways.

 corruption  in  railways.  It  should  be  stopped  otherwise  the  position  cannot  be  changed.

 It  is  said  that  preference  is  given  to  western  Railways  as  compared  to  Central

 Railways.  But  it  is  absolutely  wrong.  Nothing  worth  mentioning  have  been  alone  in  this

 respect.  There  is  no  Janta  train  between  Delhi-Bombay  and  Delhi-Calcutta,  when  they  are

 running  in  every  other  section.

 There  has  been  a  demand  fora  dtrect  train  between  Nagpur  and  Poona,  but  it  has

 not  been  fulfilled  so  far.  It  should  be  looked  into.

 Amravati  Narphed  line  should  be  started  immediately  because  it  passes  through

 orange  zone.  In  the  absence  of  this  Jine  the  orange  growers  are  facing  great  difficulty  in

 sending  their  orange  product  to  other  parts  of  the  country.  Therefore  this  line  should  be

 included  in  this  years  programme.

 Shri  Ramaratan  Shastri  (Patna)  ;  For  meeting  the  deficit.  of  33  crores  in  Railway
 But  this  deficit  budget Budget  Hon.  Minister  has  suggested  some  increase  in  railway  fare.

 could  have  been  changed  into  a  surplus  budget.

 Ra
 There  is  no  use  of  spending  a  18186  amount  on  ANG  ilway  Board.  It  is  simply  a  waste

 It  should  be  abolished. and  nothing  else.

 The  number  of  officers  in  the  railways  are  increasing  and  if  a  labourer  wants  an

 increase  in  his  pay  he  is  not  given  that.
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 in There  is  theft  on  large  shad scale  aba  railways  and  that  is  done.  I  think,  in  011५ ४४."1८८
 with  Officers.  But  nothing  is  being  done  for  stopping  theft.

 There  was  shortage  of  coal  wagons  but  even  to  then  mine  owners  were  sending  coal
 with  the  convivance  of  big  officers.  So  if  you.want  to  avoid  deficit  budgets  then  abolish
 this  Railway  Board.

 This  is  a  recognised  rule  that  Iabourers  working  on  some  project  get  project  allow-
 ance.  But  the  Railway  labourers  working  at  Koranet,  Ranchi,  Hitia,  Farah,  Khajuria,
 Barauni  etc  are  not  setting  that.  On  this  question  in  Barauni  and  Gadahra  they  observed
 hartal.  But  instead  of  giving  them  project  allowance  they  are  being  prosecuted  most  of
 there  are  in  jails.  I  would  like  that  government  shou!d  take  back  the  cases  against  the
 labourers  and  should  also  withdraw  their  suspension  orders.

 Government  had  abondoned  5.  5.  Railway  and  want  to  stop  many  others  in

 Bengal.  Government  should  take  these  lines  in  their  hand  and  absorb  their  employees.

 For  stoping  theft  and  corruption  in  railways  government  should  take  the  help  of
 different  labour  organization  with  any  distinction.  Government  should  recognise  all  the

 important  labour  unions.

 What  has  happerea  to  the  eleven  point  programme.  It  is  no  use  of  taking  the

 help  of  Sadhu  Samaj  and  Bharat  Sewak  Samaj.  Both  of  them  are  centres  of  corruption.
 Their  leaders  are  useless.

 D.  5.  office  should  be  onened  in  soncpur.  A  booking  office  should  be  opened  in
 the  Southern  part  of  Patna  as  the  city  is  expanding  to  that  side.  There  should  also  be  an
 over  bridge  rear  booking  office,  and  in  Mithapur.  Rajender  Nagar  Railway  Station  should
 be  opened.

 All  the  clerks  should  be  taken  back.  Camal  labourers  should  not  be  asked  to  work
 more  than  eight  hours.

 There  should  be  an  enquiry  about  the  properiy  of  the  officers  of  the  Railway
 Board.

 Shri  Shambhu  Nath  <Saidpur)  am  not  against  the  increase  of  fare,  but  it  should
 not  be  increased  in  the  case  of  short  distances  as  it  will  affect  the  poor  persons  who  are

 coming  daily  to  nearby  city  for  there  daily  requirements  and  court  work.

 श्री  के०  तिवारी  पीठासीन  हए

 |  Shri  K.  Tiwari  in  the  Chair  |

 Principally  you  have  admitted  that  all  metre  and  narrow  gave  lines  should  be

 changed  into  broad  guage.  but  the  present  budget  does  not  give  that  idia.  There  are  only
 metre  and  narrow  gange  lines  in  65107"  U:P.  and  western  Bihar  and  on  account  of  that
 it  is  not  possible  to  start  new  industries  there.  As  much  I  would  like  to  request  the

 Minister  that  keeping  in  view  the  backwardness  of  the  area  metre  gauge  line  should  be

 converted  into  broad  gauge.

 The  condition  of  administration  is  very  bad  and  due  to  that  there  is  indiscipline  in

 all  the  seetions  of  railways.  There  is  no  safety  of  the  life  of  passangers.  Chains  are  pulled

 any  where.  This  should  not  be  allowed  and  culpris  would  strongly  be  dealt  with.

 Whenever  it  is  asked  borom  tle  station  that  whether  a  particular  train  is  coming  in

 time  or  not,  it  is  replied  that  phone  is  out  of  order  and  it  is  not  possible  to  get  the  carrect

 information.  And  therefore,  passengers  have  to  come  onthe  platform  at  the  prescribed
 time  to  wait  there  for  or  4  hours.  It  is,  therefore,  requested  that  arrangement  should

 be  made  to  give  information  to  persons  about  the  late  running  of  trains.
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 Shrimati  Lakshmikantama  (Khamm  a a  I  a  te ग  I  will  speak  in  English  for  the  convenience
 of  hon.  Minister.

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 के  एक  स्टेशन  नागुलवंसा  में  जो  विजयवाडा  आर  सिकन्दरा वाद  के  बीच

 टिकट  आदि  देने  के  लिए  पक्का  प्रस्थ  नही ंहै
 और  न  ही  प्लेटफार्म  है  ।  इसके  अभाव  में

 मुसाफिरों  को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  वहां  प्रति  मास  लगभग  5000  रुपये  के  टिकटों  की  बिक्री

 होती  है  जो  पक्का  टिकट घर  बनने  पर  बढ़  सकती  है  ।  अतः  सरकार  को  इसे  पूरा  स्टेशन  बनाने  की

 ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 महबूबाबाद  में  एक  पैदल  पुल  बनाया  जाये  ।  वहां  रेलवे  स्टेशन  शह्र  के  बीच  में  है  तथा

 आधा  शहर  एक  तरफ  है  और  आधा  दूसरी  तरफ  |  यह  पुल  बनाना  कोई  कठिन  काम  नहीं है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  है  कि  इसमें  नगरपालिका  भी  कुछ  योगदान  दे  ।  पर  वहां  नगरपालिका  नहीं

 यद्यपि  वह  एक  बड़ा  व्यवसायिक  केन्द्र  है  ।  रेलवे  एक  प्लेटफार्म  से  दूसरे  प्लेटफार्म  के  लिए  ऊपरी

 qe  बना  ही  रही  है  उसी  पुल  को  दोनों  ओर  थोड़ा-थोड़ा  बढ़ा  दिया  जाये  जिससे  कि  वह  सड़क  से

 मिल  जाये  ।

 रेलवे  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  आंध्र  प्रदेश  के  साथ  सौतेली  मां  जैसा  व्यवहार  किया  गया  है  ।

 जो  भी  थोड़ी  बहुत  लाइनें  वहां  हैं  वह  भी  जबदंस्ती  बिछाई  गई  लगती  हैं  क्योंकि  आसमान  में  रेलवे

 लाइन  बिछाना  सम्भव  नहीं  था  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  पश्चात  लोकसभा  शुक्रवार  28  1971/7  1893  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थागित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  a  djourne  till  Eleven  of  the  Clock  or  Friday  May  28,  1971  Gyaistha बीवी
 7,  1893  (Saka)

 Sumer  Printing  Press,  New  Delhi-18.
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